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 238  yaya  वित्त  मंत्री  के  विरुद्ध  Memo  against  the  Former  Finance

 ज्ञापन
 Minister  3719-23

 239  Arms  for  Jan  Sanghis  in  Kashmir  3723-24 काश्मीर  में  जनसंघियों  के  लिए

 हथियार

 241  सीमावर्ती  सड़कें  Border  Roads  3725-27

 Hill  Districts  of  Assam  3727-31 242  आसाम  के  पहाड़ी  जिले

 ऊरु  पू ०  ्र ०  संख्या
 S.  N.  Q.  Nos.

 2  पंजाब  में  गेहूं  का  इकट्ठा  होਂ  जाना  Accumulation
 ja  .

 f
 Wheat

 in  Pun-
 3731-34

 seal  के  लिखित  Fat/WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तार  प्र०  संख्या

 3.  Q.  Nos.

 243.  अमरीकी  मानचित्रों  में  जम्मू  तथा  Exhibition  of  J
 काश्मीर  राज्य  का  दिखाया  S.A.  Maps  ciate  मी  3734-35

 जाना

 244  पाकिस्तानी  अधिकारियों  द्वारा  Take  over  of  Assets  and  Properties
 of  Indians  by  Pak.  Authorities  3735-36

 भारतीयों  की  आस्तियां  और

 सम्पत्ति  का  अपने  अधिकार  में

 लिया  जाना

 245  Shortage  of  Doctors  and  Engi- सशस्त्र  सेनाओं  में  डाक्टरों  तथा
 neers  in  Armed  Forces  3736

 इंजी  नियमों  की  कमी

 Separation  of  T.V.  from  A.LR.  3736-37 246  आकाशवाणी  से  टेलीविज़न

 को  अलंग  करना

 247  चीन  सरकार  से  Claim  of  Damages  fi
 मुआवजा  Government  rom  शिया  3737

 मांगना

 3737 आणविक  हथियारों  का  Proliferation  of  Nuclear  Weapons

 फैलाव

 249  पाकिस्तान  को  सेन्य  सामान  Supply  of  Military  Eq
 |  अ

 nt
 to  3738

 को  सम् भरण
 Pakistan

 ———  ऋण  ———  uc

 *किसी  नाम  पर  अंकित  यह--चिन्ह  इस  बा  त  का  कि  को  सभा  में  उस  पदस्थ  ने

 वास्तव में  पूछा  था  ॥
 {The  sign-+-marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  Question  was  actually

 asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  Member.

 (i)
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 2  ऑआकाइवाणी  वीं  cot  Staff  Artists  in  A.I.R  3738

 आर्टिस्ट

 ब  दि  दे  ५  दि  |  3738-39 2  हवाना  में  एकता  olidarity  Conference  in  Havana

 में  नज़र बन्द  किं 252  पाकिस्तान  Harassment  of  Indians  Interned

 गये  भारतीय  लोगों  को  in  Pakistan  ह  3739

 परेशानਂ  किया  जाना

 Bechtel  India  Ltd.  3739-40
 253  बच टल  इंडिया  लिमिटेड १»

 साम्यवादी  चीन  के  विरुद्ध  Pacific  concord  against
 Commu- 254

 nist  China  3740
 प्रशान्त  समझौता

 255  संघ  के  संबंध  Correspondence  between  British

 में  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  तथा
 Prime  Minister  and  Mr.  Noel
 Baker  on  Indo-Pak.  Conflict  3740-41

 मिस्टर  नोएल  बेकर  के  बीच

 व्यवहार

 छोटे  समाचारपत्रों  सम्बन्धी  Diwakar  Committee’s  Report  on 256
 Small  Newspapers  |  3741

 दिवाकर-समिति  का  प्रतिवेदन

 257  बर्मा  से  स्वदेश  लौट  हुए  लोग  Migrants from Burma  3741-42

 258  तारापुर  में  पुलिस  द्वारा  गोली  Police  Firing  at  Tarapore  3742

 चलाया  जाना

 259  लापता  सैनिक  Missing  Armed  Personnel  3742

 260  भारत  सिक्किम  संधि  India-Sikkim  Treaty  e  3743

 261  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  Communication  Services  between

 संचार  सेवायें
 India  and  Pakistan  3743

 262  भारत  और  पाकिस्तान  केਂ  Meeting  of  Indo-Pak.
 . Air  कि Chiefs  3743~44

 वाय  सेनाध्यक्षों  की  मुलाकात

 3744 263  भारत  और  चीन  के  बीच  वार्ता  Talks  between  India  and  China

 पाकिस्तान  Conditions  of
 Minorities

 i in  Pakis- 264  में  अल्पसंख्यकों
 ह  3744-45

 की  दशा  tan

 265  भारत  में  21  का  निर्माण  fanufacture  of  MIG-21  in  India  3745

 266  भारतीय  नौसेना  तथा  भारतीय  Modernisation  of  ndian  Navy
 बाय  सेना  का  आधुनिकीकरण  and  LAL  3746

 अता ०  प्री  सदस्यों

 Q.Nos

 1147  नाज़िल  राज्य  के  सरकारी  Nagaland  State  Government  Em-

 कर्मचारियों  के  बे तन क्रम  ployees’  Pay  Scales  3746

 1148  ओझर  प्रशिक्षण  स्कूल  Training  School  at  Ozar  3746-47

 1149
 सरकारी

 उपक्रमों  में  Civil  Servants  Posted  as  Directors/
 anagers  in  Public  Under- मं  लेजर  के  में  नियुक्त

 takings  3747
 अधिकारी

 (i)
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 1150  Seismic  Station,  Mysore  3747-48 भूकम्पीय

 1151  नेताजी  की  रचना  Works  of  Netaji  3748

 1152  पंजाब  के  सीमावर्ती  त्रों  Business  in  Punjab  Border  Areas  3748

 में  व्यापार

 क्षत्र में  प्रतिरक्षा
 त  नस्य  जीन  we Defence  Prod £20  uction  in  Private  sec- 1153  गर-सरकारी

 tor  3749
 उत्पादन

 11  अखबारी  कागज  का  कोटा  Newsprint  Quota  3749-50

 1155  रेडियों  सलोन  से  फिल्मों  का  Advertisement  of  Films  on
 कटी

 विज्ञापन  Ceylon  3750

 1156  बस्तियों  पर  किय  जाने  वाले  Upper Limit  for
 Expeneyune

 on
 ‘Township  Ss  3750

 व्यय  की  अधिकतम  सीमा

 Strike  at  Tar
 apore  At

 tomic  Power 1157  तारापुर  अणु दा क्ति  केन्द्र  में
 Station  3751-52

 हड़ताल

 1158  कोलम्बो  प्रस्ताव  Colombo  Proposals  3752

 1159  काश्मीर  के  बारे  में  हाउस  आफ  Debate  on  Kashmir
 in  House

 of
 Commons  3752-53

 कॉमन्स  में  वाद-विवाद

 Broadc,  Ing  Equipment  3753 1160  प्रसारण  उपकरण

 Passport  Rules  3753 1161  पासपोर्ट  सम्बन्धी  नियम

 1162  पजाब  त्या  मध्य  wer  में  Land  for  Ex-servicemenin
 Punj

 ab
 and  M.P  3753-54

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिय  भूमि

 Help  to  Families  of
 Services  Per- 116  सैनिकों  के  परिवारों  को  सहायता  sonne  3754

 1164  दक्षिण  अफ्रीका  पर  व्यापार  [1206  Embargo  on  South  Africa.  3754-55

 रोक

 A.LR.  Programme  3755
 1165  के  काय  क्रम

 1166  व्यक्त  Invitationਂ  to’Shri  C. V mch  hy  Narasim- राष्ट्र  के  महासचिव  han.  or  L  uncn  0  ry  UN.  Secre-
 द्वारा श्री  सी०  वी०  नरसिम्हन  को  tary-Genera  3755

 भोज  पर  निमन्त्रण

 1167  भारतीय  नौसेना  के  लिय
 Submarines  for  Indian  Navy  3756

 पनड़ाब्बया

 Visit  of  Mr.  Edward  Heath  3756
 1168  श्री  एडवर्ड  हीथ  की  यात्रा

 1169  विदेश  मंत्री  की  रुस  यात्रा
 Fore

 Minister’s  Visit  to
 3756-57

 3757 1170  अखबारी  कागज  का  कोटा  Newsprint  Quota

 1171  दर् क्ति शाली  ट्रांसमिटर  High  Power  Transmit tter tL  3758

 1172  सीमाओं  सुदृढ़ीकरण
 Fortification  af  Borders  3758-59

 1173  ल्हासा-उकसाई  चीनी  सड़क  Lhasa-Aksai-China  Road  @  3759

 3759 1174  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  प्रचार  Publicity  in  Border  Areas

 (iii)
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 1175  सिपाहियों  के  लिय  रसोईघर  Kitchens  for  the  Soldiers  3759-60

 1176  शिमला  a  faa  ट्रांसमिटर
 Transmiticr  for  Simla  3760

 1  पूर्वी  पाकिस्तान  में  तुफान  से
 Help  for  Victims  of

 मला  tx
 in

 East  Pakistan  3760 पीड़ितों  के  लिए  सहायता

 1178  गन्दी  महासागर  में  विदेशी
 Forcign  Military  Bases  in  the

 सेनिक  अड्डे  Indian  Ocean  376]

 1179  wae  नीति  के  पीड़ितों  के  Trust  Fund  for  victims  of
 fafa  theid’  Policy .  3761 लिए  न्यास

 International  Law  Relating  to 1180  मित्रतापूर्ण  संबंधों  तथा  सहयोग
 Friendly

 selations  and.
 0

 के  बारे  A  अन्तर्राष्टीय  विधि  operation  3761-62

 1181  धार्मिक  स्थानों  के  लिए  वक्फ  Wakf  Boards  for  Religious  Shrines  3763

 बोड़ें

 1182  प्रतिरक्षा  अनुसन्धान  तथा  Defence  Research  and
 Develop- ment  Organisation  3763-64 विकास  संगठन

 1183  छावनी  ae  कर्मचारी  Cantonment  Board  Employees  3764

 निधि 1184  छावनी  बोर्डों  में  भविष्य  11 ठ  Provident  Fund  Contributions
 अदा दान  in  Cantonment  Boards  3763-65

 118  |  के  वार्षिकोत्सव ों  3765 A.I.R.  Anniversaries  Programme
 के  कार्यक्रम

 1186  पूर्वी  पकिस्तान  में  परमाणु  Nuclear  Power
 Plant!

 in  East  Pakis-

 atta  कारखाना  tan  3765

 1187  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड
 Strike

 by
 Apprentices

 of  HAL,
 द्वारा  <anpur  .  3766 कानपुर  के  प्रशिक्षकों

 हड़ताल

 1188  बम्बई  रेडियो  स्टेशन  से

 मराठी  प्रसारण
 Marathi  Broadcasts  from

 Bombay Radio  Station  3766

 1189  ढाका  रेडियो  से  प्रसारण  Broadcast  from  Dacca  Radia  3766-67

 1190  श्रीलंका  रेडियो  को  foar qe  पिन
 Advertising  Contract  to  Ceylon

 सका  3767

 दे  ने 1191  रिकी-एशियाई  Cadets  from  Afro-Asian  Coun-
 कैडेट  tries  ७  3767

 1192  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  को  उदार  Liberal  Concessions  to  Defence
 रियायतें  Personnel  3768

 1193  रक्षा  कोष  में  राज्यों  State  Ministers’  Contributions
 के |  मंत्रियों  का  अंशदान

 to  National  Defence  Fund  3768

 1194  पूर्वी  पाकिस्तान  से  तथा  पूर्वी
 पा  कप्तान wt we i  का  लोगों  का

 Migration  from
 and

 to  East  Pakis-
 an  3768

 आना  जाना

 (iv)
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 1195  संघष  में  Payment  of  arrears  of  salary  of

 मारे  गय  सैनिकों  के  बका  Soldiers  killed in
 sade  pelvele Conflict  3768-69

 वतनों  का  भूगतान
 +

 1196  नेफा  (  उरुसी  )  में
 भारतीय

 सेना  के  विमान  की
 I.A.F.  Accident  in  N.E.F.A  3769

 great

 3769-70 1197  ओआकादइवाणी  की  पत्रिकाओं  को  Printing  of  A.ILR.  Journals

 मुद्रण

 Inf 1198  बिहार  में  सूचना  केन्द्र  dit  ormation  Centres  in Bihar  3770

 1199  तारापुर  ay  शक्ति  केन्द्र  केਂ  Enquiry into  Firing  on  Labourers
 a

 चलाएं  Plant
 Tarapore

 Atomic  Engery मजदूरों  पर  गोली  3771

 के  बारे  में  जांच

 1200  पाकिस्तान  ag  कोष  के  लिए  Contributions  to  Pak.  War  Fund  3771
 अदा दा नत

 1201  भारतीय  सैनिकों  द्वारा  चीनी  Chinese  Soldiers
 Capt

 tured
 by  ia dian  Troops  3772 सिपाही  का  जाना

 1202  सीमा  के  साथ  art  भरपूर  Rehabilitation  of  Ex-
 शिक् सैनिकों  का  बसाया  जाना  along  the  Border  3772

 1203  जाली  पार-पत्र  Forged  Passports  °  3772

 1204  सिक्किम  क्षत्रों  में  सेनिक  कम  Posting  of  Army  Personnel  in  Sik-
 kim  ‘cas

 चोरियों  की  faa faa  3772-73

 1205  ब्रिटेन  के  लिए  पारपत्र  Passports  for  U.K.  3773

 1206  ब्रिटन  के  निरस्त्रीकरण  मंत्री  Statement  by  the  British  Minister
 for  Disarmament  about  China  3773 al  चीन  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 भारतीय  स्थल  सेना  के  आरक्षित  Pay  and  Allowances  of  the  Indian 1207
 Army  Reservists

 कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  3773-74

 1208  संसद  सदस्यों  के  शिष्टमंडल  का  Report  of  Delegation  of  M.Ps  3774
 प्रतिवेदन

 1209  भारत-पाकिस्तान  संघ  के  दौरान  ar
 sl

 facilities  for  Children

 शहीद  हुए
 जवानों  के  बच्चों

 0  i
 Jawa

 an  killed
 dui

 ing  Indo-
 Pak.  के Conflict  3775

 के  fad  शिक्षा  की  सुविधायें

 1210  दिल्ली  में  जवानों  के  afar  Dependents  of  Jawans  in  Delhi  3775

 बन्ध |

 1211  सात  सूत्री  निरस्त्रीकरण  7-Point  Disarmament  Programme  3775-76

 कांय  क्रम

 1212  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  Central  Information  Service  e  3776

 1213  अफ्रीकी  देशों  में  प्रचार  Publicity  in  African  Countries  3776

 (v)
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 1214  चीन  और  पाकिस्तान  के  साथ  Assistance  to  Widows  and
 Orphans due  to  conflict  with संघष  के  कारण  हुई  विधवाओं
 China  and  Pakistan  3776-77

 तथा  उनके  अवधि  बच्चों के

 लिय  सहायता

 1215  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  का  R
 econstitution  of  Prime

 aia ter’s  Secretariat .  .  3777
 पुनर्गठन

 1216  केरल  में  सरकारी  विज्ञापन  Government
 Advertisements

 in
 crala  3777-78

 1217  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  सामान  की  of  Defence
 Requirements Material  e  3778 आवश्यकता

 1218  अमरीका  में  स्मारक  भवन

 सीमा
 Memorial  L  n  U.S.A  3779

 219
 Bord

 1220  बंगाली  फिल्म  पर  प्रतिबन्ध
 China-India  aad  er  3779

 1221  लन्दन  में  रबड़  कारखाने  में
 Ban  on  Bengali  Film  3779-80

 काम  करने  वाल  भारतीय  Indian  Workers  on  strike  in

 तमंचा  रियों
 RubberFactory  in  London  3780

 की  हड़ताल

 1222  पाकिस्तानी  और  चीनी  प्रचार
 Pakistani  and  China  Propa-

 1223  ganda  3780
 विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों

 के  लिए  हिन्दी  समाचारपत्र  Hindi  Newspapers  for  Indian
 Embassies  abroad  3781

 1224  उत्तर  प्रदेश  wage  सैनिकों

 को  अभी  Land  to  Ex-Servicemen  inU.  P  3781

 1225  संसद  सदस्यों  के  शिष्ट  मण्डल

 Delegations  of  M.Ps  3781
 बीर  सावरकर  का  निधन

 Demise  of  Vir  Savarkar  3782-85 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की

 ओर  ध्यान  Calling  Attention  to  Matter  of
 Urgent  Public  Importance—

 केरल  में  भारत  प्रतिरक्षा  नियम  के  adie
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK

 SABHA

 DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 28  1966/9  1887

 Monday,  Februzry  28,  1966/Phalguna  9,  1887  (Saka)

 ee

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Memo.  against  the  Former  Finance  Minister

 *238,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :

 Shri  Madhu  Limaye  :  Shri  Inderjit  Gupta  :

 Shri  Bade  :  Shri  Warior  :

 Shri  S.  M.  Banerjee  :  Shri  Prabhat  Kar  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  Shri  Vasudevan  Nair  :

 Shri  Bagri  :  Shri  Bibhuti  Mishra  :

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  Shri  P.  C.  Borooah  :

 Shri  Kishen  Pattnayak  :  Shrimati  Ramdulari  Sinha  :

 Shri  Vishram  Prasad  :  Shri  Ramaswamy  :

 Shri  Yashpal  Singh  :  Shri  Sivamurthi  Swamy  :

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  :

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  Members  of  Rajya  Sabha  and  Lok  Sabha
 made  certain  allegations  against  the  former  Finance  Minister;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  late  Prime  Minister  had  stated  that  these
 charges  would  be  enquired  into;  and

 (c)  ifso,  the  result  of  the  enquiry  held,  if  any?

 The  Parliame  mtary  Secretary  to  the  Prime  Minister  Saro
 ae

 Mohishi)  2  (  a)  Yes.
 (Dr.  yim

 (0)  and  (c).  A  statement  is  attached.
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 अ ब नातल्यल्एएएआए लर ल ल्ल्एल्इए।एणणततयल्एएल्एएए लल ल RSS  ०

 Statement

 In  his  letter  dated  December  29;  1965  addressed  to  Shri  Krishnamachary
 the  late  Prime  Minister,  Shri  Lal  Bahadur  Shastri,  had  expressed  the  view  that
 he  was  not  obliged  to  hold  an  enquiry  unless  there  was  a  prima  facie  case  for

 such  a  step  being  taken.  He  had  prc  posed  that  with  a  view  to  obtaining  an

 dependent  and  objective  opinion  as  to  whether  any  enquiry  was  called  for  at  all,
 he  would  request  the  Chief  Justice  of  India  to  study  the  papers  and  give  him  an

 opinion  confidentially.

 2.  Shri  T.T.  Krishnamachari  considered  that  the  action  which  the  late  Prime
 Minister  proposed  to  take  was  wrong  and  tendered  his  resignation  from  the  Office

 ofthe  Finance  Minister.  In  view  of  this,  no  further  enquiry  is  considered  neces=

 sary.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  The  late  Prime  Minister  had  written  a  letter  for

 enquiring  into  the  allegations  made  against  the  Finance  Minister  and  through
 that  letter  the  Chief  Justice  had  been  requested  to  conduct  an  enquiry.  If  those

 allegations  were  true  then  why  the  resignation  was  tendered  and  do  the  Govern-
 ment  now  propose  to  hold  an  enquiry  into  those  allegations?

 The  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Atomic  Energy  (Shrimati
 Indira  Gandhi)  :  He  thought  that  he  had  lost  the  confidence  of  the  Prime  Minister
 and  therefore  he  tendered  his  resignation.  The  Prime  Minister*was  not  holding  any
 enquiry.  He  had  only  made  a  reference  to  the  Chief  Justice  for  a  private  enquiry.

 Mr.  Speaker  :  Will  that  enquiry  be  now  held  or  not?

 Shrimati  Indira  Gandhi  :  Since  he  has  given  his  resignation,  it  is  not  consi-
 dered  necessary.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  In  view  of  the  fact  that  allegations  have
 been  made  against  him  throughout  the  country  and  by  the  Members  of  Parliament
 what  are  the  reasons  for  not  holding  an  enquiry?

 Mr.  Speaker  In  the  statement  it  is  given  that  there  was  no  prima  facie  case

 against  him  and  now  it  as  been  answered  that  since  he  had  tendered  his
 resigna-

 tion  no  enquiry  was  considered  necessary.

 Shri  Madhu  Limaye  :  May I  know  whether  the  Chief  Justice  will  be  consul-
 ted  in  future  or  not  in  similar  cases  for

 against  the  person  concerned?  pscertaining
 if  there  is  prima  facie  case

 Shrimati  Indira  Gandhi  :  It  depends  upon  the  facts  of  each  case.  do  not
 know  as  to  what  was  the  point  of  view  of  Shastriji  in  referring  this  case  to  the  Chief

 Justice.  For  the  rest  of  the  cases  he  nas  already  stated  the  position  here.

 श्री  बड़े  :  दया  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  ति०  त०  कृष्ण माचा रों  से  विभिन्न  आरोपों  पर  ,  जो  कि

 उन  पर  लगाये  गये  थे  टिप्पणी  करेने  के  लिये  कहा  गया  wl  उन्होंने  उन  आरोपों  के  संबंध  में

 अपना  उत्तर  दे  दिया  है  और  यदि  तो  क्या  कैबिनेट  gaa  दिये  गये  स्पष्टीकरण  से  संतुष्ट  है  ?  क्या

 उस  स्पष्टीकरण  की  एक  प्रति  सभा  पर  रखी  जायगी  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  यह  मामला  केबिनेट  के  सामने  नही  आग  था  ।  सारी  लिखापढ़ी

 पत्रों  मैं  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 शी  बड़े  :  आपने  पहले कहा  था  कि  हमें  समाचारपत्रों की
 खबरों  पर  विश्वास  रूही  करना

 चाहिये  |
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 ee  eee

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सरकार  बाय नन् समाचारपत्रों  में  छपो  खबर  से  सहमत  है  तो  वह  खबर  सत्य  है  1

 हम  यह  नहीं  कहते  कि
 समाज

 eat  में  सभी  बातें  गलत  छपती  या  सभी  सच  छपती  हें  ।

 फ  श्री  बड़े  :  समाचारपत्रों  में  आरोपों  और  उनके  उत्  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है

 )

 fr श्री  हाकिम  आल्वा  :  हमें  तो  बोलने  का  अब  सार  नी  ai SUN  Qt  Tol  म  लता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हस्तान्तर  करने  वालों  भी  आल्वा  का  नाम  ही  कमी  होता  इसलिये  में

 क्या कर  सकता  हूं  ।

 श्री  देकर
 :

 क्या  आप  उत्तर  से  संतुष्ट  हू
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  हों  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Even  if  no  answer  is  given,  you  will  be  satisfied

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मधु  लिमये  का  अन्तिम  वाक्य  क्या  था  ?

 वाक्य  अध्यक्ष  महोदय  को  पढ़कर  सुनाया  गया  |

 The  sentence  was  read  out  to  the  Chair.

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  एक  आक्षेप  लगाया  है  और  मुझे  इस  पर  आपत्ति  यह

 उचित  नही ंहै
 ।  माननीय  सदस्य  को  इस  तरह  से  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  ।  आपने  मुझे  एक  पत्र

 लिखा  है  और  sat  भी  इस  प्रकार  का  आक्षेप  लगाया  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  had  written  a  personal  letter  to  you  and  if  you  want
 to  place  that  before  the  House,  you  may  do  so.

 Mr.  Speaker  :  Do  you  want  to  withdraw  what  you  have  said  about  me?

 Shri  Madhu  Limaye  :  If  you  think  that  it  pertains  to  you,  I  withdraw  it,
 but  I  had  not  meant  that  for  you.

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रधान  AA  इससे  संतुष्ट  हूं  कि
 किसी  न्यायिक

 जांच  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  क्या  वह  इसको  अग्रेतर  जांच  के  लिये  लॉक  लेखा  समिति  या  प्रवर

 समिति  जेसी  किसी  समिति  को  सौंपेंगी  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  में  इस  मामलें  को  किसी  समिति  को  सौंपना  आवश्यक  नहीं  समझती  ।

 इनमें  से  कुछ  आरोप  श्री  त०  fo  कृष्णमाचारी  के  विरुद्ध हें  ;  अन्य  आरोप  उनके  लड़कों  के  विरुद्ध
 a.

 उनमें
 से कुछ  पहले  ही  भटनागर  के  मामले  में  न्यायालय  के  समक्ष  क्योंकि  ये  मामले  न्यायालय  के

 समक्ष  इनका  यहां  उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  किशन  पटन  यक  ।

 Shri  Kishen  Patinayak  :  The  allegations  against  Shri  T.  Krishnamachari
 is  that  he  was  businessman  and  was  appointed  Minister.  He  had  transferred  his
 business  to  his  sons  and  was  showing  favour  to  them.  This  thing  has  been  there
 during  the  last  18  years  in  our  politics  (Interruptions)

 Mr.  Speaker  :  I  would  re  quest  him  to  put  his  supplementary  in  short  form.
 He  should  see  that  inferences,  arguments,  pleadings  and  conclusicns  do  not  come
 under  questions.  He  is  putting  all  these  together.

 Shri  Madhu  Limaye  :  We  should  get  information.

 Mr.  Speaker  :  He  should  put  his  question  straight  away.
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 Shri  Kishen  Pattnayak  :  When  late  Shri  Shastri  had  thought  of  referring  this

 to  the  Chief  Justice  of  India,  he  must  have  some  purpose  behind  this.  I  want  to

 know  whether  that  purpose  has  been  fulfilled?  Snri  T.  Krishnamachari  had

 ved.
 objected  to  this  procedure.  I  want  to  know  whether  that  purpose  bas  been  ser-

 served.

 Shrimati  Indira  Gandhi  :  When  he  has  resigned,  that  purpose  has  been

 Shri  Vishram  Prasad  :  The  Prime  Minister  has  said  that  some  charges

 against  him  while  some  others  were  against  his  sons.  I  want  to  know  whether
 that  a  copy  of  the  Memorandum  submitted  to  the  President  and  reply  thereto

 by  Shri  T.  T.  Krishnamachari  would  be  placed  onthe  table  of  the  House?  I

 have  got  a  copy  with  me.  Ifyou  want?  I  can  place  it  on  the  table.

 Mr.  Speaker
 :

 Ifyou  have  got,  you  can  place  it.

 [Shri  Vishram  Prasad  placed  a  copy  of  the  Memorandum  on  the
 table  of  the  House.  Please  see  No.  L.  T.  5785/66].

 Shri  Yashpal  Singh  :  A  memorandum  was  submitted  to  the  President.  It

 contained  some  charges.  Without  investigating  into  the  matters  resignation  has

 been  accepted.  In  this  way  some  leniency  has  been  shown.

 Mr.  Speaker  :  It  is  your  opinion.

 Shri  Yashpal  Singh  :  Government  must  have  considered  this.

 श्री  ही०  नाम  मुकर्जी  :  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  yoga  वित्तमंत्री  ने  त्यागपत्र  दे  दिया  है  अतः

 मामला  खतम  हो  गया  ।  आरोपों  को  ध्यान  में  रखते  जो  कि  जिम्मेदार लोगों  ने  लगाये ह  और
 जिनकी

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  न्यायिक
 जांच

 कराना  चाहते  क्या
 श्री  कृष्णमाचारी को  इस

 बारे
 में

 करण  नहीं  देना  चाहिये  |  यहां  पर  पहले  ही  परम्परा है  कि  जब  अस्थायी  संसद  के  एक  सदस्य

 जनक  उत्तर  नहीं  दे  पाये  थे  तो  उन्होंने  त्यागपत्र दे  दिया  था  ।  में  मानता  हूं  कि  कुछ  लोग  श्री  कृष्णमाचारी
 को  बदनाम  करने  में  लगे  हुए  परन्तु  यदि एक  न्यायाधिकरण इसे  सिद्ध  करे  तो  और  बात  होती  ।  श्री

 शास्त्री  इस  विषय  को  न्यायाधीश  को  सौंपना  चाहते  थे  ।  इस  प्रकार  उनके  केवल  त्यागपत्र  देने  से  वह

 मुक्त  नहीं  हो  जाते  ।  इस  सदन  के  सदस्य  के  रूप  में  भी  यह  उचित  नहीं  प्रधानमंत्री  को  इस  बारे

 में  क्या  कहना  है  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  यह  सभी  आरोप  बहुत  पहले  के  हं  ।  मेरे  विचार में  इन
 पर  पहलेਂ ही

 विचार

 हो  चुका  कुछ  दिन  पहले  राज्य
 सभा  में  एक

 सदस्य
 ने  कहा  था  कि

 इन
 आरोपों  पर  अदालती  फैसले

 हो  चुके  हं
 और  इन  को  अदालतों  में  साबित  नहीं  किया  गया  है  ।  एसी  बात  नहीं  है  कि  किसी  गम्भीर

 आरोप  की  जांचन  करायी  गयी  att  इस  पर  विचार  हुआ  था  और  श्री  शास्त्री  ने  इस  विषय  को  समाप्त

 कर  दिया  था  ।

 श्री  ही०  तार  मुकर्जी  :  बात  यह  है  कि  श्री  शास्त्री ने  इन  आरोपों--चाहे  वे  गलत  हं  या  ठीक  है-ए

 पर  एक प्रकार की  कानूनी  राय  लेनी  चाही  थी  ।  श्रीਂ  कृष्णमाचारी  इससे  सहमत  नहीं  हुए  और  उन्होंने
 त्यागपत्र

 दे
 दिया

 ।
 क्या  मामलेਂ

 को  यहीं पर  मामला  समाप्त हो  गया  ।  नियम  संख्या  389  के  अंतगर्त
 आप  को  अधिकार  प्राप्त  है  कि  क्या  यदि  किसी  सदस्य  के  विरुद्ध  जब  आरोप  लगाये  गये  ह-चाहे  वे  गलत

 यहां  में  मान  सकता  हूं  कि  श्री  कृष्णमाचारी  के  विरुद्ध  आरोप  गलत  होंगे--तो  क्या  ag  उचित  है  कि

 उनको  स्पष्ट  किये  बिना  ही  वह  यहां  पर  रह  चाहता हूं  कि  श्री  कृष्णमाचारी स्वयं  स्थिति  स्पष्ट  करें

 में  आप  का  इस  पर  विनिर्णय  चाहता  हूं  |

 श्री  बरुआ :  यहां  पर  श्री  शास्त्री  ने  आश्वासन  दिया था  कि  यदि  कि  मंत्री  के  विरुद्ध  आरोप

 लगाये  गये
 तो

 वह
 स्वयਂ  जांच

 करेंगें
 और

 आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ।  अब
 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि
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 मामला  खतम  हुआ  क्योंकि  श्री  कृष्णमाचारी  ने  है
 त्यागपत्र  दे  दिया  और  आर ravi  पर  कोई

 नहीं  होगी  परन्तु  श्री  बीजू  पटनायक  के  मामले  में  उनके  त्यागपत्र  के  बाद
 जांच हुई  थी  ।  एक  समान

 मामलों  में  दो  प्रकार  की  प्रक्रिया  नहीं  होनी  चाहिये  ।  में  इसको  समझ  नहीं  सका ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विनिर्णय  देने  को  कहा  गया  है  ।  में  समझ  नही  सका  कि  मेरा  इसमें  कसे

 संबंध है
 ।  नियमों  का  किसी  प्रकार  उल्लंघन  नहीं  हुआ  है  ।

 श्री  शिकरे  :  आप  इसके  औचित्य  पर  अपना  विचार  बता  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  इस  पर  सरकार  को  विचार  करना  है  कि

 कौन  सा  मामला  कसे  तय  होना  है  ।

 श्री  ate  विष्णु  कामत  :  क्या  सरकार  ने  भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  के  लिये  संथानम  समिति  के  इस

 सिफारिश  को  न  मानने  का  अन्तिम  निर्णय  कर  लिय  है  जिस  में  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  मंत्रियों  के  विरुद्ध

 भ्रष्टाचार  के  आरोप  पर  जांच  कराने को  कहा  गया  है  ?  स्मिति की  fers  के  पृष्ठ  103  पर

 जिंक  वातावरण  शीर्षक  के  अन्तर्गत  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कहीं  गई  है  कि  त्यागपत्र  देने  पर  जांच  नहीं

 होगी  ।  यदि  सरकार  ने  इसे  नहीं  माना  है  तो  कया  प्रधान  मंत्री  जांच  के  बारे  में  अपने  पुर्वाधिकारी
 श्री  शास्त्री  और  गृह-किये  मंत्री  att  नन्दा  की  भांति  कायें  करेंगी  ।  क्या  वह  आज  यहां  पर  एक  स्पष्ट
 वक्तव्य  देगी  कि  क्या  वहू  इस  मागं  पर  अडिग  हो  कर  चलेंगे  और  हाल  की  बिहार  की  मुख्य  मंत्री  की  घमकी

 के  कारण  प्रभावित  नहीं  होंगी  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  उत्तर  सुनने  दीजिए

 श्री  पूरी  विष्णु  कामत  :  मेरा  प्रश्न  अभी  पुरा  नहीं  हुआ  ।  आपने  अन्य  माननीय  सदस्यों  को  पुरे  प्रश्न

 करने  दिये  और  aga  अच्छा  किया  ।  इसी  प्रकार  मूझे  भी  अपना  प्रश्न  पूरा  करने  द  ||  जिस

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  प्रश्न  पुछ  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  सरकार  उस  आश्वासन  बर  दूर  है  और  क्या  श्री  कृष्णमाचारी  के  कांग्रेस

 पार्टी  के  नेता  चुनने  की  बैठक  में  विशेष  निमन्त्रण  द्वारा  शामिल  होने  के  कारण  उन्हें  इस  मामले  में  छूट  दे

 दी  गयी है  ?

 संसद-किये  तथा  संचार  मंत्री  सत्य  नारायण  fag  )  :  यह  कया  है  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  आपने  तो  उत्तर  नहीं  देना  है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  कई  बातें  उठाई  गयी  हें  ।  जहां  पर  किसी  मंत्री  के  विरुद्ध  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई

 कोई  आरोप  सिद्ध  होता  हो  वहां  अवश्य  ही  जांच  करायी  जायेंगी  ।  ऐसा  ata  किया  गया  था  कि  इस

 आप  पत्रों से  देख मामले  में  एसी  बात  नहीं  है  )  श्री  शास्त्री  ने  इस  पर  विचार  था  ।

 सकते  हूं  कि  वहू  अपने  राय  की  पुष्टि  चाहते  थे  ।  इसी  कारण  वह  मुख्य  न्यायाधीश  की  राय  चाहते  थे  ।

 उनके  बैठक  में  शामिल  होने  संबंधी  को  मेंने  समझा  नहीं  मेरे  विचार  में  वह  इससे  नहीं  उत्पन्न  होता  ।

 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  आपके  विचार  में  उत्तर  पुरा

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  की  बात  सुनी  नहीं  जाती  है  और  अध्यक्ष  की  आज्ञा  का  पालन  नहीं
 होता  नियमों

 का  ध्यान  नहीं  रखा  जा  रहा  इस  प्रश्न  पर  आधा  घंटा  लग  गया  अभी  और
 भी  सदस्य  है  ।

 Arms  for  Jan  Sanghis  in  Kashmir

 *239.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  s e

 Shri  Bade  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  Government  have  contradicted  the  allegation  made  by  the  Pakis-
 tani  representative,  Shri  Amjad  Ali,  in  a  letter  to  the  U.N.  Secretary  General,
 that  arms  have  been  given  to  only  Jan  Sanghis  in  Kashmir;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  :  (a)  Yes,  Si.

 (b)  On  October  24,  1965,  the  Permanent  Representative  of  India,  in  a letter

 addressed  to  the  President  of  the  Security  Council,  denied  the  totally  false  and

 baseless  allegations  made  by  the  Permanent  Representative  of  Pakistan  in  hisletter

 of  October  18,  1965.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Pakistan  Radio  has  been  propagating
 that  I  want  to  know  as  to  how  long  it  took  to  Kashmir  Government  to  give  reply
 to  this?

 Shri  Swaran  Singh  :  It  is  not  necessary  to  give  reply  to  all  the  propaganda.
 Our  Prime  Minister  in  his  reply  had  made  it  clear.  He  had  said  ‘“‘Pakistan’s

 propaganda  that  Jan  Sangh  volunteers  had  been  give  weapons  was  absolutely

 wrong  and  baseless  and  without  foundation.’’  There  cannot  be  better  contradiction

 than  this.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya
 :  At  the  time  of  Pakistan’s  invasion

 the  Kashmir  Government  had  distributed  weapons  among  people  in  border

 areas.  About  1200  rifles  were  given.  Out  of  them  about  172  rifles  were  given  to

 Hindus  and  the  remaining  rifles  were  given  to  those  people  who  had  helped  the

 infiltrators  or  to  those  who  had  contacts  with  Pakistanis.  Is  the  Government

 aware  of  that?

 Shri  Swaran  Singh  :  It  is  wrong.  The  Government  of  Kashmir  has  never

 given  any  rifle  to  that  _person  who  had  helped  the  infiltrators.

 Before  making  such  allegations  hon.  Members  should  make  sure  whether  there

 isany  substance  in  that.  Itis  not  proper  to  make  such  allegation.

 Shri  Shastri Shri  Bade  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  it  is  wrong.
 had  denied  this.  When  Pakistan  Radio  was  propagating  that  weapons  are  being

 distributed  to  Jan  Sanghis,  I  want  to  know,  as  to  why  it  was  not  denied  by  out

 Radio?

 Shri  Swaran  Singh  :  I  do  not  think  we  should  contradict  whatever  they  s4y:

 Sometimes  by  contradicting  many  people  learn  that  wrong  thing.  I  am  surprise

 why  Jan  Sangh  members  attach  so  much  importance  to  the  broadcasts  of  Radio
 Pakistan.

 Shri  M.  Trivedi  :  Our  hon.  Minister  always  by  passes  the  question  by

 taking  it  lightly.  The  question  that  was  put  was  that  inspite  of  Shri  Shastr!’s

 denying,  the  propaganda  that  people  belonging  to  one  community  were  killing

 the  people  of  other  community,  there  was  no  denial  of  this  allegation  on  Radio.

 What  were  the  causes  for  this?

 Shri  Swaran  Singh  :  I  think  our  Radio  reported  the  statement  of  Shri  Shastt!.
 I  do  not  known  for  how  long  the  publicity  was  carri  ed  nn  ? CUL  Pile
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 सीमावर्ती  सड़क

 +

 241.  at  भागवत AT  आज़ाद  :  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 श्र  स०  ला०  द्विवेदी  :  श्री  प्र०  चल  बरूआ

 ary  स०  चे  सामन्त  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती :

 श्री  सुबोध  सदा  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  पुर्व  क्षेत्र  में  सीमावर्ती  सड़कों  के  निर्माण  कायें  को  सर्वोच्च  वरीयता

 देने  का  निश्चय  किया

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  और

 क्या  उन  पर  होने  वाले  व्यय  तथा  उस  काम  में  लगाने  वाले  समय  के  संबंध  में  कोई  अनुमान

 गया है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  मे  राज्यमंत्री  झा  स०  :
 हां

 ।
 उत्तर  गुर्दों

 नागालैण्ड  और  मिलों  पर्वतमाला  में  कई  सड़कों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 निर्माण  कार्यक्रम  रक्षा  और  विकास  तथा  असैनिक  प्रयास  की  आवश्यकताओं  का  विचार

 करते  हए  निर्धरित  किया  जाता  है  ।  निर्माण  की  प्रगति  और  संबंधित  प्राथमिकता  उपरोक्त  घटकों  के

 संदर्भ में  निर्धारित  की  जाती  उनका  समय  समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 लक्ष्य  नियत  किये  जाति  हूं  ।  सड़कों  का  निर्माण  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  अनुमानों  के  अनुसार
 किया  जाता  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  सब  महत्वपूर्ण  स्थानों  को  मिलाने  की

 योजनाਂ  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है  अथवा  इसके  केवल  एक  भाग  पर  निर्माण  कार्य  किया  जा  रहा  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अ०  Ho  :  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंलगभग  2291  मील  लम्बी

 सड़कों का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  गया है  ।  सब  मिला कर  यह  3,028  मील  है  जिस  में  से  2,170

 मील  लम्बी  नई  सड़कें  बनायी  जायेंगी  ।  जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  संबंध  है  अब  तक

 सिरी  तथा  सियांग  में  तीन  महत्वपूर्ण  राजनैतिक  अधिकारियों  के  मुख्यालयों  को  आसाम  के  मदानी

 क्षेत्र  से  सिलाया  गया है  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  में  जानना  चाहता हूं
 क्या  सड़क  निर्माण  काय  के  बारे  में  जो  योजना  बनाई

 गयी  उस  की  नवीनतम  स्थिति  का  पुनरीक्षण  किया  गया  और  अन्य  क्षेत्रों  में  निर्माण  कायें

 कार्यक्रम  के  अनुसार  संतोषजनक  ढंग  से  प्रगति  कर  रहा  है  अथवा  यह  सुचना  सही  है  कि  निर्माण  काय

 कार्यक्रम  के  अनुसार  संतोषजनक  ढंग  से  प्रगति  नहीं  कर  रहा  है  ?

 श्री  ao  मं०  थामस  :  निर्माण  कार्य  बिल्कुल  संतोषजनक  ढंग  से  चल  रहा है  ।

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  The  Chinese  have  constructed  roads  along  with  the
 western  border  and  they  are  in  a  position  to  attack  at  any  point  at  any  moment
 may  I  know  whether  Government  of  India  keeping  this  position  in  view  have
 developed  the  road  in  such  a  way  that  our  forces  may  be  sent  at  any  point  to
 meet  the  Chinese  attack  ?

 श्री  Ho  स०  थामस  :  चीन  द्वारा  संचार  व्यवस्था  में  किये  गये  सुधार  के  बारे  में  जो  विस्तृत  ब्यौरा

 हमारे  पास  उस  से  सभा  को  सुचित  कर  दिया  गया  है  ।  हम  चीन  द्वारा  संचार  व्यवस्था  में  किये  गये

 सुधारों  पर  बराबर  दृष्टि  रखते  हूँ  तथा  सीमा  के  इस  ओर  हमने  भी  पर्याप्त  कार्यवाही  की
 श्री  स०  चं०  स्त  :  क्या  न  ई  सड़कों  के  विकास का  fa  मणि  कार्य  सीमावर्ती  सड़क  विकास  बो

 द्वारा  किया  जाता  है  अथवा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  किसी  अभि  करण  द्वारा  किया  जाता  है  ?
 श्री  अब  स०  थामस

 :  ag  कायें  सीमावर्ती  सड़क  विकास  बोर्ड  के  नियंत्रण  में  है  जो  एक  सर्वोच्च
 प्राधिकार  है

 ।
 वास्तव

 में
 प्रधान  मंत्री  इसकी  सभापति  हें  तथा  प्रतिरक्षा  संचार
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 मंत्री  और  अन्य  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  इस  के  सदस्य  हैं  \ frator
 काय  पर  इस  बोड़  का  समुचित  नियंत्रण  है  |

 इस  काय  को  राज्य  लोक  निर्माण  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कराया  जा  रहा  है  |

 रिजवी  इंजीनियरिंग  ड  फोर्स  द्वारा  भी  यह  दकोश  कराया  जा  रहा  तथा  इस  बारे  में  यह  मुख्य  संगठन

 जिस  के  द्वारा  कार्य  कराया  जा  रहा  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  कि  इन  सड़कों  को  ठीक  हालत  में

 रखा  जाये  तथा  समय  समय  पर  इसकी  मरम्मत  की  जाये  तथा  क्या  इस  बात  का  प्रबन्ध  किया  गया  है  कि

 मौसम
 के

 कारण
 समय  समय  पर  जहां  कहीं  बड़ी  बड़ी  दरारें पड़  जाती  उनकी  तुरन्त  मरम्मत

 की  जाये  ?

 श्री  अथ  म॑०  थामस  :  निःसंदेह  दरारों  तथा  अन्य  बातों  का  ध्यान  रखा  जाता  है  अन्यथा  ये  सड़के

 बिल्कुल  बेकार  हो  जायें  ।  3,028  मील  लम्बी  सड़कों  मे ंसे  2,291  मील  लम्बी  सड़कों  का  निर्माण

 और  सुधार  जनरल  रिजवी  इंजीनियरिंग  फोसं को सौंपा को  सौंपा  गया है  ।  इस  3,028  मील  में  से  858  मील

 मौजूदा  सड़क  के  सुधार  के  लिये हे  तथा  2,170 मील  नव  निर्माण  के  लिये

 श्री  प्र०  चं०  बरुआ  :  सरकार को  उप  तथा  तिब्बत  की  सीमा  तक  पहुंचने  वाली  सड़कों का  निर्माण
 कब  तक  पुरा  होने  की  आदा  है  ;  तथा  नागालेंड  और  बर्मा  को  प्रस्तावित  सीमावर्ती  सड़क  के  बारे  में

 क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्री  अ०  Ho  थामस  :  जहां  तक  उरुसी  का  संबंध  है  वत  मान  अनुमानों  के  अनुसार  पूर्वी  क्षेत्र  में

 1831
 मील  में  सड़कों  का  निर्माण  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार  हो  रहा  इन  सड़कों  के  महत्व  को

 देखते  हुये  हम  ने  यथा  संभव  कम  से  कम  समय  में  इन्हें  पुरा  करने  की  कोशिश  की  धन  के  अभाव

 के  कारण  इन  के  निर्माण  में  कोई  बाधा  नहीं  आई  ।

 श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  निगाल ड  तथा  बर्मा  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  झा  स०  थामस  :  नागालैंड के  बारे  में  यह  लगभग  282  मील है

 श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती  :  इन  सीमावर्ती  सड़कों  का  निर्माण  करते  समय  सरकार  ने
 यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  कि  इन  सड़कों  का  लाभ  उठाकर  पाकिस्तान  से  असम  तथा  अन्य  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में

 घुसपैठिया  न  आ  सके  क्या  अकायंवाही  की
 है

 ?

 श्री  to  म०  थॉमस  :  तीन  तीन  मील  लम्बी  पट्टियां  बनाने  तथा  अन्य  बातों  के  बारे  में  विस्तृत
 विवरण  दिया जा  चुका  इस  पर  भी  ध्यानਂ  रखा  जा  रहा  है  ।

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :  चालू  वर्ष  में  पूर्व  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  में  नई  सीमावर्ती  सड़कें  बनाने  के

 लिये  कितना  धन  निर्धारित  किया  गया  है  ?  क्या  यह  सच  है  कि  पंचमी  क्षेत्र  में  सरकार  की  योजना  के

 अनुसार  सड़कों  के  निर्माण  में  संतोषजनक  प्रगति  नहीं  हुई  है  ?

 थी  अ०  स०
 थामस

 :
 यह  प्रदान  पूर्वी  क्षेत्र  के  बारे  में  है  ।  चालू  बजट  में  इस  के  लिये  12  89  करोड़

 रुपये  की  धनराशि  निर्धारित  की  गई  आज  साँय  पांच  बजे  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  बजट  में  निर्धारित

 धन  राशि  का  में  पूर्वानुमान  नहीं  लगाऊंगा  परन्तु  आशा  की  जाती  है  कि  उतनी  ही  धनराशि  निर्धारित

 की  जायगी  |  में  सभा  को  विश्वास  दिलाता हुं  कि  धन  के  अभाव  के  कारण  काय  में  बाधा  नहीं  पड़ेगी  ।

 श्री  नि०  रं०  भास्कर  :  पूर्वी  क्षेत्र  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  क्या  किया  गया  है  ?

 श्री  अ०  Ho  थामस  :  दस  प्रश्न  पर  भी  ध्यान  दिया  गया  है  ।  यह  प्रश्न  मुख्यता
 लेंड  तथा  मिज़ो  पहाड़ी  क्षेत्र  को  मिलाने  वाली  उन  सड़कों  के  बारे  में  है  जो  सीमावर्ती  सड़क  संगठन  के

 प्रशासनिक  तथा  नीति  नियंत्रण  में  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ :  1962  में  चीनी  आक्रमण  के  दौरान  यह  ज्ञात  हुआ
 कि

 उसी  में  टसकर  द्वारा
 बनाई गई  सड़कों  कर  कोई  अस्तित्व  नहीं  वे  केवल  मानचित्रों  में  ही  दिखाई  गृह  |  सरकार  उन  सड़कों

 के  वास्तविक  निर्माण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?
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 श्री  झ०  स०  थामस  सभा को  पता  है  कि  सीमावर्ती  सड़क  संगठन  1960 में  तब  स्थापित  किया  गया

 जब  यह  पता  लगा  कि  मैदानों  में  तो  संचार  व्यवस्था  अच्छी  परन्तु  यह  सीमावर्ती  क्षत्रों  में  ठीक

 प्रकार
 से  जुड़ी  हुई  नहीं  ष्  इसी  कारण  से  यह  संगठन  बनाया  गया  और  इस  के  काय  को  उच्चतम

 प्राथमिकता  दी  गई  ।  चीनी  आक्रमण  के  बाद  इस  ara  की  अविलंबनीयता  पर  ध्यान  दिया  गया  और

 आवश्यक  सड़के  बताई  जा  रही  यह  संच  है  कि  कुछ  सड़कें  केवल  खच्चरों  के  चलने  के  लिये  और

 अच्छी  हालत  में  नहीं  थी  ।

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मिजो  जिले  में  पत्थर  उपलब्ध  नहीं  हैं

 तथा  मिज़ो  जिले  से  असम  को  मिलाने  वाली  सड़क  पर  अभी  रोड़ी  नहीं  बिछाई  गयी  में  जानना  चाहती

 हूं  कि
 इस  कठिनाई  को  कैसे  दूर  किया  जायेगा  ?

 श्री  Ho  स०  थामस  :  मिजो  पहाड़ी  क्षेत्र  में  मननीय  सदस्य  द्वारा  बताई  गई  कठिनाई  का  मुझे  ज्ञान

 नहीं  ag  केवल  इस  क्षेत्र  के  लिये  ही  विद्वेष  बात  नहीं  है  ।  जहां  तक  विंमान  सड़कों  के  सुधार का
 सम्बन्ध  है  23  मील  में  रोलिंग  काय  किया  गया  23  मील में  रोड़ी  डाल  दी  गयी हें  तथा  23  मील  में

 तारकोल  बिछा  दिया  गया  है  ।  मिजो  जिले  में  915  मील  लम्बी  नई  सड़कें  बनाने  का  काम  शुरू  किया

 गया  जिसमें से
 46  मील पर  20  फुट से  80  फूट  तक  कटाई

 आदि
 का  कार्य  किया  गया  हैं

 ।  माननीय

 सदस्य  से  जो  कठिनाई  बताई  गयी  उसकी  जांच  की  जायेगी  ।

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  :  The  amount  earmarked  for  construction  of  roads
 Is  not  utilised  with  expediency  resulting  in  misappropriation  of  material.  May
 Iknow  whether  the  hon.  Minister  has  any  information  in  thisregard?  For  exam-

 ple  it  so  happened  in  Kutch  that  donkeys  were  not  available  there  so  their  prices
 rose  and  the  prices  of  horses  declined.  This  was  reported  in  NEFA  also.  May  I
 know  whether  the  hon.  Minister  will  try  to  improve  the  working  of  this  organisa-
 tions?

 श्र  अ०  स०  थामस  :  निस्संदेह  प्रत्येक  संगठन  के  कार्य  में  सुधार  की  हू ंजाया  होती  परन्तु  हमारा

 अनुभव  है  कि  सीमावर्ती  सड़क  संगठन  संतोषजनक  ढंग  से  काय  कर  रहा  है  |  किसी  मंत्रालय  की  ओर  से

 भी  हमें  कोई  कठिनाई  पेश  नहीं  आ  रही  क्योंकि  विभिन्न  संबंधित  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  सीमावर्ती

 सड़क  संगठन  के  सदस्य  हूं  ।  जैसा  कि  में  पहले  कह  चुका  हूं  प्रधान  मंत्री  इस  संगठन  की  सभापति  तथा

 प्रतिरक्षा  मंत्री  इस  के  उपसभापति  इसके  अन्य  सदस्य  परिवहन  थल  वायु  सेनाध्यक्ष

 मंत्रिमंडल  सचिव  ,  प्रतिरक्षा  वैदेशिक  वित्तीय  महानिदेशक
 तथा  कुछ  अन्य  व्यक्ति  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  वहां  गधे  उपलब्ध  नहीं  थे  ।  वह  जानना  चाहते  हैं
 कि  मंत्री  महोदय  ने  गधे  उपलब्ध  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  Ho  म०  थामस  :  गधों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  तथा  अन्य  कठिनाइयों  के  बारे  में  में  पहिले  ही
 बता  चुका  हुं  ।

 आसाम के  पहाडीਂ  जिले
 242.  श्री  प्र०  रं०  चक्रवर्ती  :  श्री  ला०  द्विवेदी  :

 श्री  क्०  ना०  तिदारी  :  श्री  भागवत  झा  आजाद  :

 श्री  नारायण  रेड्डी  :  श्री  सुबोध  सदा  :
 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  श्री  स०  चे  सामन्त  :
 शी  हिम्मतसिहका  श्री  प्र०  चल  बरुआ :
 श्री  दी०  चे  फार्मा :  शी  संधु  लिमये  :

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :
 क्या  बेशक-कार्य  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पैंतीस  जिला  आयोग  के प्रधान  ने  प्रधान  मंत्र
 विद्रोहियों  के  साथ  बातचीत  का  का  पत्र  लिखा  है  कि  नागा

 क्रम  लम्बा  हो  जाने  का  आसाम  के  पर्वतीय  रि
 _

 पर  बुरा प्रभाव  पड़ रहा
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 क्या  उक्त  आयोग  ने  सरकार  को
 यह  भी  सुचित  किया  कि  विद्रोही  नागाओं

 के
 प्रत्येक  पति  जिले  में  अड्डे  बने  हुए  हैं  और  वे  अपने  उपद्रवी  रवैये  को  सक्रिय  बनाये  रखते  और

 वहां  के  निवासियों  का  ध्यान  राजनैतिक  विवादों  तथा  विध्वंसक  कार्यवाहियों  से  हटाने

 के  seer  से  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिये  विकास  योजनायें  कहां  तक  क्रियान्वित  की  गई  हें  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिनेश  पहाड़ी  क्षेत्र  कमीशन  के  अध्यक्ष

 ने  असम  के  नागालैंड  राज्य  से  लगने  वाले  सीमांत  इलाकों  में  नागाओं  की  सरगर्मियों  के  बारे  में  स्वर्गीय

 प्रधान  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  को  लिखा  था  ।

 नहीं  ।

 असम  सरकार  सभी  पहाड़ी  जिलों  में  व्यापक  विकास  कार्यक्रम  चला  रही  है  |

 श्री  प्र०  र॑ं०  चक्रवर्ती  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  नागा  विद्रोहियों  के  रवैये  के  कारण  श्री  जय

 प्रकाश  नारायण  जैसे  महान  पुरुष  का  भी  धायँ  समाप्त  हो  गया है  और  उन्होंने  नागा  शांति  मिशन  तें

 त्यागपत्र  दे  दिया  है  ।  क्या  सरकार  ने  माइकल  स्काट  को  भी  इंग्लंड  वापस  जाने  को  कहा  है  ?

 श्री  दिनेश  fag  :  यह  तो  कायंवाही  के  लिये  एक  सुझाव  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  पुछा  गया  था  कि  क्या  उन्होंने  उसे  वापस  जाने  को  कह  दिया  उत्तर

 एक  या  में  होना  चाहिये  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  उनकों  वापस  जाने  को  नहीं  कहा  गया  है  ।

 श्री  toto  चक्रवर्ती  :.  स्वतंत्रता  संग्राम  की  प्रमुख  रानी  गिडिलु  प्रधान  मंत्री  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  को  बधाई  देने  के  लिये  हाल  ही  में  दिल्ली  आई  थीं  ।  क्या  सरकार  ने  इस  अवसर  का लाभ

 उठाकर  विद्रोही  नागा  समस्या  का  कोई  सम्मानजनक  हल  निकालने  का  प्रयत्न  किया है
 ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  प्रधान  मंत्री  की  रानी  गिडिलु  से  बहुत  उपयोगी  वार्ता  हुई  है  |

 Shri  K.  N.  Tiwary  2  The  hon.  Minister  has  given  a  negative  reply  to  part  (b)

 of  the  question.  May  I  know  if  the  Commission  has  not  furnished  its  repott,

 whether  the  Government  have  the  information  that  the  hostile  elements  have

 xes pockets  in  each  village  in  a  sector  in  the  hilly  area  and  they  are  collecting  ta

 bem,  they  set  his from  every  one  in  that  area,  and  if  any  body  refuses  to  pay  t

 heck  such  activities? house  on  fire  and  ifso,  the  steps  taken  by  Government  toc

 Nagas  in  hil  || Shri  Dinesh  Singh  :  The  question  was  whether  the  hcstile

 districts  of  Assam  had  been  keeping  the  agitational  attitude  alive.  The  question
 has  been  answered  in  negative.  The  Nagas  have  negligible  population  in  othe

 area  and  there  is  no  agitation.
 t

 श्री  हिम्मतासिहुका  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  विद्रोही  नागाओं  की  मांगें  उत्तरोत्तर  बढ़ती  जॉ

 रही  क्यो  सरकार  का  उन्हें  यह  बताने  का  विचार  है  कि  इस  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा

 श्री  दिनेश  सिंह  :  प्रधान  मंत्री  पहले  ही  विद्रोही  नागा  नेताओं  से  हुई  अपनी  वार्ता  के  संबंध  में  सभा

 में  वक्तव्य  दे  चुकी  इन  सब  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा  तथा  यह  भी  देखा  जायगा  कि  इस

 वार्ता  की  प्रतिक्रिया  क्या  होती  है  ।

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  I  think  the  problems  of  the  hill  districts  of  Assam  are

 different  from  those  of  the  hostile  Nagas  in  Nagaland.  May  I  know  if  the  chair-

 man  ofthe  Commission,  which  has  been  appointed  to  enquire  into  the  matter,
 has  not  given  his  report,  whether  Government  are  aware  of  the  main  demands

 put  forward  by  the  people  of  hilly  areas  in  Assam  and  if  so,  the  steps  taken  by
 Government  to  meet  those  demands?
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 eee

 Shri  Dinesh  S

 question  that  develo
 ingh  :  I  have  stated  in  the  last  part  of  my  reply  to  the  main

 pment  programmes  would  be  executed  there  more  inten-
 sively.

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  गत  कुछ  दिनों  में  तोड़फोड़  तथा  हिसा  की  घटनाओं  में  जो
 वृद्धि

 ae ते Ere
 को  भी वह  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  को  लिखे  गये  पत्र  से  स्पष्ट  हो  जाती  हैं  और  श्री  जय  प्रकाश  नारायण

 तथाकथित  शांति  मिशन  से  त्यागपत्र  देना  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ,  क्या  सरकार  शांति
 पित  करने  तथा  इस  गड़बड़  को  आसाम  के  पहाड़ी  क्षेत्र  तक  न  फैलने  देने  के  लिये  इस  मामले  पर  पुनर्विचार
 कर  रही है  ?

 भी  दिनेश  सिंह  :  शांति  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  हर  संभव  प्रयत्न  करेगी  ।  अन्य  विद्रोही

 गड़बड़  के
 क्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  प्रयत्न  कर  शीघ्र  शांति  स्थापित  करने  के  लिये  हम  हर

 प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  स०  बहु  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  fa  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  उसी
 क्षेत्र  में  ऐसी  घटनायें  आगे  न  हो  एक  प्रेक्षक  दल  नियुक्त  किया  है  ?  यदि  तो  इस  से  पहाड़ी  क्षेत्र  में

 रहने  वाले  आदि  वासियों  का  डर  कहां  तक  दूर  करने  में  सहायता  मिलेगी  ?

 श्री  fara  सिंह  :
 प्रेक्षक  दल  पहले  से  ही  वहां  है  ।  केवल  उसे  gee  किया गया  आशा है  इससे

 तनाव  घटेगा  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  May  I  know  whether  Government  are  aware  that

 non-Nagas  and  other  tribal  people  of  hilly  areas  in  Assam  have  also  started  in-

 dulging  in  hostile  and  violent  activities  and  if  so,  the  steps  taken  by  Government
 to  check  these  activities?

 Shri  Dinesh  Singh  :  Yes,  Sir.  It  appears  from  the  newspapers  that  some  hos-

 tile  elements  are  trying  there  to  indulge  in  such  activities.  But  we  hope  that  the

 people  living  there  realise  their  responsibilities  and  they  will  not  indulge  in  such
 activities.

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  want  to  know  the  places  where  such  hostile  incidents

 have  occurred  or  likely  to  occur.

 Shri  Dinesh  Singh  :  The  hon.  Member  has  himself  said  the  hilly  areas.  The

 incidents  have  occurred  there.

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  सरकार  को  मिलों  राष्ट्रीय  फ्रेट  की  राजनैतिक  काय  वासियों  की

 जानकारी  है  और  यदि  तो  उन्हें  दबाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहेगे  ?  क्या  सरकार  यह

 wa  करती  है  कि  जब  तक  उस  क्षेत्र  में  वन  तथा  खनिज  पदार्थों  की  अधिक  लाभकारी  प्रयोग  के  लिये

 विकास  योजनाओं  की  क्रियान्वित  a  किया  तब  तक  वहां  के  लोगों  का  ध्यान  ऐसी  कार्यवाहियों

 से  नहीं  हटाया  जा  सकता  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  जी  असम  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  ।  जसा  कि  मेने  मुख्य  प्रदान

 के  उत्तर  में  बताया  है  वहां  विकास  योजनाओं  को  बढ़ावा  देने  का  हर  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  क्या  में  जान  सकता हुं  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  आयोग  के  अध्यक्ष  का  पत्र  आयोग  की  जांच

 के  उद्देश्य  से
 किस

 प्रकार  संगत  है
 और  क्या  सरकार  का  यह  विचार  नहीं  है  किਂ  यदि  स्वर्गीय  प्र  धान

 मंत्री  भरी  जवाहर  लालਂ  नेहरू  की  पेशकश  को  पुरी  तरह  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  तो  पहाड़ी  क्षेत्र  में

 फोड़  की  कार्यवाही  फिर  शुरू  हो  जायेंगी  ?

 श्री  दिनेश  >>  यह  पत्र  निजी  रूप
 से

 हमें  भेजा  गया  था  ।  जहां  तक  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री

 नेहरू के  प्रस्ताव  का  संबंध  है  हम  महसूस  करते  हें  कि  वह  एक प्रत्याभूत है  ।
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 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :  आसाम  के  पहाड़ी  ह  में  स्थायी  शान्ति  का  हल  निकालने  के  लिये
 विद्रोही

 नागाओं  को  बुलाया  गया  था  ।  क्या  दूसरे  क्षेत्रों  के लोगों  को  भी  जो  कि  प्रभावित है  और
 भी  पदार्थ

 के  लिये  बुलाया  जायेगा  ?

 श्री  दिनेश  विद्रोही  नागाओं  को  कोई  हल  ढूंढने  के  लिये  नहीं  बुलाया  गया  था  ।  वे  प्रधान

 मंत्री  से  शिष्टाचार  के  नाते  भेंट  करने  आये  थे  |

 श्री  त्यागी  :  पादरी  माइकल  स्काट  जो  एक  विदेशी  हें  और  जो  शान्ति  fazed  के  सदस्य  भारत

 सरकार  के  प्रतिनिधि  हैं  अथवा  छिपे  हुये  नागाओं  के  ?  क्या  सरकार  ने  उनके  इरादों  की  जाँच  करा  ली  है

 और  क्या  ag  स्वय  ही  नागाओं  को  उकसा  कर  ऐसी  स्थिति  नहीं  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ?

 शी  दिनेश  fag  वह  निश्चित  रूप  से  किसी  सरकार  के  प्रतिनिधि  नहीं  हैं  ।  उनका  नाम  निर्देशन

 वहां  हुए  ईसाई  सम्मेलन  द्वारा  किया  गया  था  ।  सम्मेलन  ही  उनको  शान्ति  मिशन  की  सदस्यता  के

 लिये  प्रस्थापित  किया  था  ।  वह  यहां  इसी  हसियत  से  यहां  आये  थे  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  में  इसका  मतलब  यह  समझ कि  वह  नागाओं  a  कि  हमारे  प्रतिनिधि  थे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  नाम  निर्देशन  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वालें  लोगों  ने  किया  था  ।

 शी  त्यागी  :  कया  वह  sane  प्रतिनिधित्व  करते  हुये  एक  विदेशी  थे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  और  अधिक  कुछ  नहीं  कहू  सकता  |

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  छिपे  हुये  नागाओं  के  साथ  इस  दीघंकालीन  बात-चीत

 के  संतुलन  नागाओं  द्वारा  स्वतंत्रता  की  मांग  के  कारण  अन्य  पहाड़ी  आदिम जातियों  में  ग़लत  धारणायें

 उत्पन्न  कर  दी  हे  ?  क्या  सरकार  छिपे  हुये  नागाओं  के  नेताओं  को  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताने  को  तैयार

 है  कि
 सरकार  उन  से  नागालैण्ड  को  भारतीय  संघ  से  पृथक्  राज्य  मानकर  बातचीत  करने  के  लिये

 तैयार  नहीं  है  और  उन  को  यह  भी  बताने  को  तैयार  है  कि  जेसा  कि  मिज़ो  राष्ट्रीय  परिषद्  ने  पकिस्तान

 से  सहायता  मांगी  यदि  कोई  भी  नागाओं  की  भांति  राष्ट्र-विरोधी  कार्यवाही  करेगा  तो  उसे  कुचल  दिया

 जायेगा  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  सरकार  ने  विद्रोही  नागाओं  के  पुथल  नागालैण्ड  बनाने  के  प्रस्तावों  को  जिस

 दृढ़ता  से  अस्वीकार  किया  है  और  कहा  है  कि  नागालण्ड  का  भविष्य  भारत  के  साथ  ही  बंधा  हुआ  इसी

 रवैये  का  द्योतक  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  सरकार  ने  कभी  पहले  भी  और  प्रधान  मंत्री  ने  जब  वह  नागाओं  के  नेताओं
 विक a

 से  मिली  थीं  यह  बिल्कुलਂ  स्पष्ट  बता  दिया  था  कि  भारतीय  संघ  से  पुथल  नागा  as  लिये  कोई  बातचीत

 नहीं  होगी  ?  सरकार  ने  अभी  तक  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनसे  एसा  ही  कहा  जा  रहा  है  |

 श्री  हेम  बरुआ
 :

 उन  से  ऐसा  नहीं  कहा  गया  है  ।

 श्री  कपूर  सिह  कया  यह  सत्य  है  कि  छिपे  हुये  इन  नागाओं  के  शान्ति  मिशन  ने  प्रधान  मंत्री  को

 प्रारम्भ  में  ही  यह  जता  दिया  था  fea  एक  स्वतंत्र  राज्य  के प्रतिनिधि  है  ?  यदि  तो  कया  प्रधान  मंत्री  ने

 उनके  इस  दावे  के  पहलुओं  को  समझते  हुये  उनके  साथ  और  आगे  बातचीत  की  थी  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  नहीं  ।  प्रतिनिधि  होने  का  कोई  प्रदान  नहीं  था

 aft  age  fag  :  क्या  उन्होंने  यह  प्रारंभ  में  ही  स्पष्ट  कर  दिया  था  ?

 श्री  fata  fag:  मेने  कहा  है  जीਂ  ।

 श्री  हेम  बरुआ
 :

 क्या  यह  एक  प्रधान  मंत्री  की  दुसरे  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  के  बराबर  थीं  ?
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 at  उ०  म०  शिव दीं  :
 यह  देखते हुए  कि  यह  बात  अब  खुली  हुई  है  कि  नागाओं  ने  यह  मांग  की  थी

 कि  उनसे  बातचीत  केवल  इस  शतं पर  हो  कि  वे  भारत  से  पृथक्  अपना  स्वतंत्र  राज्य  बना  सकेंगे ,  क्या

 सरकार  उनको  चम्बल के  डाकुओं  के  बराबर  मानेगी  और  उनके  साथ  sat  ही  व्यवहार  करेगी  जेसा

 कि  चम्बल  के  डाकुओं  के  साथ  करती  है  क्योंकि  नागा  भी  उन  डाकुओं  की  भांति  लोगों  को  मार  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  सुझाव  से  अधिक  और  क्या  हो  सकता  है

 श्री  उ०  सू
 ०  त्रिवेदी  :  यहं  लोग  भी  प्रभुता-सम्पन्न  राज्य  मांगेंगे  |

 श्री  दिनेश  सिंह  :  नागाओं  के  नेता  चाहे  जो  कहें  परन्तु  महत्व  की  बात  यह  है  कि  हमने  स्थिति  बिल्कुल
 स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 थी  हेम  बरुआ  :  व्यवस्था के  प्रश्न  पर  ।  राज्य  मंत्री  उत्तर  दे  रहे  परन्तु वह  प्रधान  मंत्री  व

 नागाओं  के  नेताओं  के  बीच  बात-चीत  के  समय  वहां  उपस्थित नहीं  थे  ।

 श्री हरि  विष्णु  कामत
 :

 वह  वहां  नहीं  थे  ।  जो  मंत्री  वहां  उपस्थित  थे  वही  उत्तर  दें  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  यह  देखते  हुये  कि  अभी  हाल  की  घटनाओं  से  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि

 नागाओं  को  किसी  विदेशी  afer  ने  पथ-नष्ट  किया  है  और  शान्ति  मिशन  असफल  हो  गया  सरकार

 वहां  विधि  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  तथा  उन  विधि-विरुद्ध  तत्वों  को  कुचलने  के  लिये  जो  वहां  तोड़-फोड़

 की  कार्यवाही कर  रहे  क्या  कायवाही कर  रही  हें  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  जो  क़रार  विद्रोही  नागाओं  के  साथ  उनको  अपनी  शत्रुतापूर्ण  काय  वासियों  को  बन्द

 करने  के  लिये  किया  गया  था  वहू  अभी  तक  जारी  है  ।
 श्री  जय  प्रकाश  नारायण  के

 पद-त्याग
 के  बावजूद

 भी  शांति  मिशन  का  अस्तित्व  अभी  है  ।

 Accumulation  of  wheat  in  Punjab

 संख्या

 2.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  S.  M.  Banerjee  :

 Shri  Hukam,  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Nath  Pai  :

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  Shri  Hem  Barua  :;

 Shri  Bade  :

 Will  the  Minister  of  ००,  Agriculture,  Community  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  invited  to  the  news-item
 published  in  the  Sunday  Tribune,  dated  the  13th  February,  1966  wherein  it  has
 been  reported  that  lakhs  of  tons  of  wheat  and  coarse  grains  have  accumulated  in
 mandis  in  Punjab;

 (9)  if'so,  the  steps  being  taken  to  transport  these  foodgrains  to  the  deficit
 States;  and

 (c)  whether  financial  losses  have  been  estimated  in  case  no  proper  arrange- ments  are  made  to  consume  these  foodgrains  before  the  next  cro  p?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Comm,  nity Development  and  Cooperation  (Shri  Govind  Menon)  :  (a)  Yes,  Sir,
 (b)  It  has  been  reported  by

 stocks  with  the  traders  is  satis
 Punjab  Government  that  the  condition  of  the

 factory.  The  Punjab  Government  cons;  der  that
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 the  stocks  of  wheat  held  by  the  traders  would  be  necessary  for  loca]  consump-
 tion  within  the  State  till  the  bulk  of  the  next  rabi  harvest  comes  into  the

 market.  The  Punjab  Government  are  purcha  sing  coarse  grains  on  behalf

 of  Government  of  India  and  these  are  beinge  supplied  to  the  deficit  States.
 Since  the  purchases  of  these  coarse  grains  are  being  made  not  only  in  ihe

 regulated  markets  but  also  by  calling  for  tenders,  there  is  no  reason  why
 traders  having  stocks  should  not  be  able  to  dispose  of  them  by  selling  them

 to  Government.

 (c)  Does  not  arise.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  I  had  drawn  the  attention  of  the  hon.  Minister
 of  Food  on  Friday  to  the  fact  that  about  15  lakh  maunds  of  wheat,  40  lakh
 maunds  of  grams  and  about  25  lakh  maunds  of  maize  has  accumulated  in  the
 Mandis  and  with  the  leading  farmers  of  Punjab.  All  these  foodgrains  are  worth

 about  Rs.  crores.  The  hon.  Minister  affirmed  this  statement.  ‘These

 foodgrains  are  rotting  because  dealers  of  Punjab  are  not  prepared  to  sell  at  re-
 duced  rates.  These  dealers  had  asked  Government  that  they  were  prepared  to

 sell  at  the  rate  of  imported  wheat.  I  want  to  know  Government’s  reaction  in

 the  matter.

 सामुदायिक  fasta  तथा  सहकार  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  आयात  किया

 हुआ  गेहूं  बहुत  कम  मूल्य
 पर

 जाता  उस  मूल्य पर  बेचने  को  कोई  तैयार  नहीं

 होगा  |  हमारी  जानकारी  केस  वहां  पर  68,000  टन के  लगभग  खाद्यान्न  जमा है
 पंजाब  सरकार  अब भी  68,000  टन  खरोदने  को  तैयार  है  यदि  य  मिले  तो  ।  वह  अन्य

 स्थानों
 को  अधिक  मूल्यों  पर  भेजना  चाहते

 gi
 उन  लोगों  ने  उत्पादकों

 से
 कम  मूल्य  पर  ख  री  दें

 ce] 2  ल  |

 Sbri  Prakash  Vir  Shastri  :  The  country  is  facing  an  economic  crisis  and
 lakhs  of  maunds  of  foodgrains  are  rotting  in  the  Mandis  cf  Punjab  and  other

 places.  Keeping  in  view  all  these  things  why  is  it  that  Government  do  not  take
 a  final  decision  on  abolishing  the  food  zones,  so  that  foodgrains  could  be  sent

 to  other  parts  of  country.

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  मेंने  पहले ही  कहा  हैकि  इस  विषय  पर  एक  समिति  विचार  कर

 रही  है  ।  मार्च  के  महीने  में  अपनी  रिपोर्टे  दे  देगी  ।  उसके  बाद  सरकार  स्थिति  पर  विचार

 करेगी  और  निणंय  होंगा  ॥

 Shri  Hukam  Chand  Kacbhavaiya  :  I  want  to  know  whether  it  is  a  fact  that

 Punjab  Government  purchase  grams,  maize  and  Bajra  at  lower  rates  and  sells
 these  items  at  higher  rates  to  Maharashtra  and  Bengal.  May  I  know  their  purchase
 and  sale  price?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  पास  वास्तविक  आंकड़े  नही  हूं
 ।

 पंजाब  में  अधिकतम  aq  मूल्य
 निर्धारित  करते  समय  परिवहन  व्यथ  रखने  आदि  पर  होने  वाले  व्यय  की  ध्यान में  रखा

 जाता है  ।  मेरे  विचार  में  पंजाब  सरकार  इसमें  अधिक  लाभ  नहीं  उठा  रही  है
 ।

 Sbri  Hukam  Chand  Kachbavaiya  :  The  notice  was  given  on  17th  and  it

 28th  today.  They  have  not  been  able  to  know  their  purchase  and  sale  price.

 Mr.  Speaker  :  These  figures  would  be  placed  on  the  table.

 Shri  Lehri  Singh  :  I  want  to  know  whether  Government  is  aware  that  if
 those  foodgrains  are  allowed  to  rot  in  Mandis  the  farmers  will  not  get  their  pay-
 ment  from  dealers.  It  will  result  in  loss  to  farmers  and  dealers  both.  Now  next

 crop  is  also  due  to  come  shortly.  Will  not.this  situation  have  adverse  effect  on
 farmers?  They  would  prefer  to  have  cash  crops  instead  of  wheat.  What  steps
 are  being  taken  by  Government  to  procure  these  foodgrains ?
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 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  68,000  टन  का  स्टाक  व्यापारियों क  पास  है  ।  में  अब  भी  यह
 सब  नियन्त्रित  मूल्य  पर  लेने  को  तैयार  पर्त  यदि  ले  अधिक  लाभ  चाहते  जबकि

 उन्होंने  उत्पादकों  से  कम  मूल्य पर  क्रय  किया  है  तो  इस
 की  आज्ञा  नही  दी  जा  सकती ft ( steratterre ) 1 ।

 Shri  Bade  :  I  want  to  know  whether  Government  have  got  figures  of  the

 quantity  of  wheat  of  last  year  and  the  expected  quantity  of  coming  season  and
 whether  Government  is  aware  that  the  rates  in  Maharashtra  and  Bengal  are
 three  time:  higher  than  those  of  Punjab?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  पिछली  फसल  का  लगभग  68,000  टन  स्टाक  व्यापारियों

 के  पास  कुल  उत्पादन  की  अपेक्षा  यहं  ज्यादा  नहीं है  ।  अप्रेल  से  इस  ay  की  फसल

 आ  जायेगी  ।  यहं  अनुमान है  कि  इस  ay  पिछले  वेंकी  अपेक्षा  10
 से

 20  प्रतिशत तक
 उत्पादन  कम  होगा ।

 थी  स०  मो०  बनर्जी  :  पंजाब  में  यह  स्टाक  खराब  हो  रहा  क्या  यह  क्षेत्रीय

 बन्दों  के  कारण  क्या  पंजाब  अन्य  फ़ालतू  अनाज  वाले  राज्यों  की  इस

 नाई  को  दर  करने  के  लिये  क्षेत्रीय  व्यवस्था  समाप्त  कर  दी  जायगी

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  क्षेत्रीय  पद्धति  के  बारे  में  में
 पहले  ही  उत्तर

 दे  चुका  हूं
 ।

 वही
 उत्तर  यहां  लागू  होता है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मेरा  द्यूत
 गेंहू  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय :  ag  कहते  वही  उत्तर  लागू  होता है

 श्री हस  बरुआ :  देश  की  वर्तमान  संकटमय  खाद्य  स्थिति  को  देखते  हुये  में  यह  जानना

 q  प  eu
 eo

 किकया  सरकार  का  विचार  अखिल  भारतीय  खाद्य  नीति  बनाने  का  है  जिस  से

 फालतू  वाले  तथा  कमी  वालि  राज्य  में  भेदभाव  किये  बिना  खाद्यान्नों  की  qa  वसूली  और

 फिर  उन  का  समान  वितरण  किया  जायेगा  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  खाद्य  नीति  के  बारे में  प्रत  का  उत्तर  जा  चुका  यह

 अधिसूचना  प्रश्न  केवल  पंजाब  की  विशेष  स्थिति  के  बारे  में  ar  जहां  व्यापारियों  ने

 खाद्यान्न  के  बड़े  बड़े  भंडार  दबा  रखे  है  और  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका हं  ।
 तक  माननीय  सदस्य  कैप्टन  का  संबंध  है  में  उसमें  उल्लिखित  बातों  का  वाहिद

 के  समय  उत्तर

 देचुका  हूं  तथा  अब  उन  बातों  को  दोहराना  आवश्यक  नहीं है

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  में  जानता  चाहता हूं  किकया  सरकार  ने  पंजाब  में  खाद्यान्न  की

 वास्तविक  उपलब्ध  मात्रा  को  जानते  का  प्रयत्न  किया  है  क्योंकि  श्री  प्रकाशा  वीर  शास्त्री

 द्वारा  दिये  आंकड़ों  में तथा  खाद्य  मंत्री  द्वारा  दिय  गये  आंकड़ों  में  बहुत  अन्तर  है
 और  क्या  कोई  स्वतंत्र  प्रयत्न  विशेषतः  राज्य  सरकार  की  आंकड़ों  से  स्वतंत्र  प्रयत्न  किया

 गया  है  तथा  क्या  इस  बात  का  पता  चला है  कि  राज्य  सरकार  खाद्यान्न  की  उपलब्धता

 के  बारे  में  भारत  सरकार  को  सही  आंकड़  नहीं  भेजती है  ?

 at  चि०  सुब्रह्मण्यम  सब  लाइसेंस  प्राप्त  व्यापारियों  को  सरकार  को  अपने  स्टारों  की

 घोषणा  करनी  पड़ी ह ैऔर  सब  घोषित  स्टारों  के  आधर  पर  खाद्यान्न  की  मात्रा  68,000

 मीटरी  यदि  कुछ  लोगों  ने  गेर-कानूनी  तौर  पर  खाद्यान्नों  की  छुपा  रखा
 है  तथा

 अपने  स्टारों  की  घोषणा  सहीं  की  है  तो  निस्संदेह  sae  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 Sbri  Bagri  :  Gram  in  Punjab  and  Rajasthan  was  purchased  by  Government
 on  the  assurance  tha  t  they  will  be  given  permits  to  dispatch  50%of  the  total  stock
 to  the  State  of  Madras  etc.  However  the  dealers  had  not  been  given  any  permit:
 to  export  their  stocks  of  gram  to  any  other  States  and  a  large  quantity  of  gram
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 had  rotten;  may  I  know  the  steps  Government  propose  to  take  to  stop  this  was-

 tage?

 at  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  यहं  तय  नहीं  किया  गया  था  कि  चने  फा  कुछ  भाग  पंजाब  सरकार

 को  बेचने  के  बाकी  को  अन्यਂ  राज्यों  को  भेजने  की  आज्ञा  देदी  वास्तव  में

 व्यवस्था  यह  थी  पंजाब  से  मोटे  गेहूं  तथा  चने  का  अन्य  राज्यों  को  भेजना  सरकार  से

 सरकार  पर  निरंतर  होगा  ।  यदि  चने  अथवा  चावल  के  स्टाक  उपलब्ध  होतो  राज्य  सरकार

 उन्हों  उचित  दामों  पर  खरीदेगी  और  यदि  आवश्यक  हुआ  उनका  पंजाब  में  उपयोग

 करेगी  अथवा  अन्य  राज्यों  को  भेजेगी  ।  यदि परन्तु  जेसा  कि  में  पहले  कह  चुका  हूं
 स्वयं  उसे  अन्य  राज्यों  को  भेजना  चाहते है  अनुचित  लाभ  कमाना  चाहते  तो

 इसकी  आज्ञा  नहीं दी  जा  सकती ।

 Shri  Bagri  :  My  question  has  not  been  answered.

 Mr.  Speaker  :  It  has  been  answered.

 Shri  Bagri  :  I  wanted  to  know  regarding  the  gram  which  is  going  waste.  .  oe

 Mr.  Speaker  :  He  has  stated  that  they  are  ready  to  purchase  it  all  at  reason-

 able  price.

 Shri  Bagri  :  Whatever  the  price  may  be,  if  gram  is  going  waste  due  to  some

 condition,  will  Government  allow  it  to  go  waste?  What  steps  Government  pro-

 pose  to  take  in  this  regard?  This  question  should  be  answered.  If  gram  goes

 waste,  who  is  responsible  for  this  wastage.

 अध्यक्ष  महोदय  :  seq  यह है  कि  क्या  सरकार  खाद्यान्न  को  समस्त  मात्रा  को  खराब  होने

 अथवा  उसे  सड़ने  देगी  या  उस को  age  करने के  लिये  कोई  कायंवाही  करेगी  ताकि

 इसका  उन  क्षेत्रों  में  वितरण  fear  जा  जहां  इसकी  आवश्यकता है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  हम  इसे  करने का  तथा  बाद में  इसका  उपयोग  करने का
 प्रयत्न  करेंग े।

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  में  उन  कारणों  को  जानना  चाहता हूं  जो  सरकार  के

 नियंत्रण  से  बाहर  तथा  जिन  की  वजह  से  पंजाब  में  एसी  स्थिति  पैदा  हुई ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  में  नहीं  समझ  सका  कि  माननीय  सदस्य  कौनसी  स्थिति  का

 उल्लेख  कर  रह  नीति  यह  थी  कि  एक  राज्य  से  दुसरे  राज्य  में  गर-सरकार  तौर  पर

 खाद्यान्न  भेजने  की  आज्ञा  नहीं  दी  केवल  राज्य  सरकार  ही  उन्हें खरीद  सकेगी  तथा

 अन्य  राज्यों  को  भेज  और  यदि  वह  सरकार  को  बताये  बिना  खाद्यान्नों  की  छपाये

 gat  इस  का  कारण  यह है
 कि  आशा  करते है

 किए  क्षेत्रीय  पद्धति  को  समाप्त  किया

 जायेगा  और  वे  अधिक  मुनाफा  कमा  सकेंगे  |

 yet  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अमरीकी  मानचित्रों में  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  का  दिखाया  जाना

 243.  श्री  हेम  राज  :  हिम्मत सिह का  :

 ant  दलजीत  सिह  :  श्री  श्रीनारायण  दास  :

 श्री  कार  लाल  बरवा  :  श्री  to  go  भील  क चक

 . श्री  हुकम  चन्दਂ  कछवाय  :  श्री  प्र०  के०  देव

 श्री  लाटन  चौधरी  :  ai  सिद्धेश्वर

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  श्री  काजरोॉलकर  +

 क्या  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa
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 mo  nse ८०  _

 (3)  क्या  यह  सच  हैकि  पाकिस्तान  के  की  अमरीका  यात्रा  के  समय  अमरीका

 के  विकेश-काय॑  विभाग  द्वारा  पत्रकारों  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  तीन  भिन्न  भिन्न  मानचित्रों में
 भिन्न  भिन्न  प्रकार  से  दिखाया  गया

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  और

 (1)  क्या  अमरीका  के  प्राधिकारियों  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्टीकरण  मांगा गया  है  ?

 बेशक-कार्यो  मंत्री  स्वर्ण  और  (a)  :  हमारे  राजदूतावास

 ने  इस  मामले  को  अमरीकी  विदेशी  विभाग  के  साथ  उठाया  था  उनके  अनुसार  अखबारों के
 संवाददाताओं  के  लिए  प्रेस  किट  में  दो  तरह  के  जारी  किए  गए  और  एक  अन्य

 नक्शा  अमरीकी  बिदेश  विभाग  के  लाखों में  लगाया  गया  zi

 अमरीकी  विदेशी  विभाग  का  कहना  है  कि  इन  नक्शे  का  उद्देश्य  यह  है  कि  कोई  भी

 साधारण  पाठक  काश्मीर  के  प्रदेश  भारत  और  पाकिस्तान  के  दावों  के  पहचान s
 सके

 ।  इन  सभी  नक्शों  पर  यह  भी  लिखा  at:  जो  सीमाएँ  यहां  दिखाई  |  ईहेंवे
 जरूरी  नहीं  अधिकारिक

 पाकिस्तानी  अधिकारियों  द्वारा  भारतीयों  की  आस्तियों  और  सम्पत्ति  का  अपने  अधिकार

 में  लिया  जाना

 *  244.  श्री  नारायण  रेड्डी  :  श्री  हिम्मत  सिक्का  :

 श्री  प्र०  बरूआ  श्रीमती  मेमना  सुल्तान

 श्री  *: ह०  ला०  द्विवेदी  :  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती

 श्री  भागवत  झा  आजाद  श्री  विभूति  मिथ

 श्री  स०  च०  सामन्त  :  श्री

 श्री  सुबोध  हंसना  :  at  दलजीत  fag  :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 श्री  रामपुरे

 :

 क्या  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तानी  अधिकारियों  द्वारा  भारतीय  राष्ट्र जनों  तथा  भारतीय

 सार्वजनिक  न्यासों  की  आस्तियों  और  सम्पत्ति  को  ada  रूप  से  अपने  अधिकार  में  लिये  जानेਂ  के
 विरुद्ध  भारत  में  विरोध  पत्र  भेजा  है  ;

 oo तोनस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तानਂ  सरकार  की  क्या  of  al

 ग
 (1)  आस्तियां  और  सम्पत्ति  उनके  मालिकों  को  वापिस  दिलाने के  लि  ए  कायंवाही

 की  ;  और

 उस  सम्पत्ति  के  मूल्य  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  (att  स्वर्ण  :  जी  14  दिसंबर  1965  को  यहां  पर
 स्तान  हाई  कमीशन के  साथ  विरोध  प्रकट  कि  या  गया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  जो
 आस्तियां  और  परिसंपत्ति  ले  ली  गई  है  /  उसे  लौटा  दिया  जाय

 कोई  उत्तर  नहीं  दिय

 और  (a):  पाकिस्तान  सरकार  ने  औपचारिक  रूप  से  हमारे  विरोध-पत्र  का
 ताशकंद  घोषणा  के  अनुज  छेद  8

 के  अनुसार  दोनों  सरकारें
 यह  बातचीत  करने  पर  सहमतਂ  हो  गई  है  फि  लड़ा
 और  आस्तियां  ले  ली  थी  उन्हें  लौटाने  के

 ईके  दौरान  दोनों  पक्षों  ने  जो  परिसंपत्ति
 संबंध  में  कौनसे  उपाय  बरते  जाय  |

 बे
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 (a)  पाकिस्तान  सरकार  नेजो  आस्तियां  और  परिसंपत्ति  लेली  उसके  बारे में
 भारत

 के  शत्रु  परिसंपत्ति  संरक्षकों  भारतीय  राष्ट्रिक ों से  दावे  प्राप्त  हो  रह ेहै  ।  जिन  दावों  की  जांच

 और  निर्धारण  जाना  वे  अब  भी  प्राप्त  हो  रहे  आस्तियों  और  परिसंपत्ति  की  ea

 कीमत  का  अन्दाजा  तब  ही  लगाया  जा  सकता  है  जब  संरक्षक  के  पास  सारे

 दाव  भेज  दिए  जाएं  और  उनकी  जांच  कर ली

 सशस्त्र  सेनाओं  म  डाक्टरों  तथा  इंजीनियरों  की  कमी

 ै  245.  श्री  यशपाल  सिंह
 :  डा०  रोनेन  सेन

 श्री  वाल्मीकी  :
 श्री  दीनन  भट्टाचार्य :

 श्री  मधु  लिमये
 :  श्री  स०  ato  द्विवेदी  :

 श्री  किशन  पटनायक  :  श्री  प्र०  बरूआ :

 श्री  विभूति  मिश्र  :  श्री  भागवत  आजाद  ४

 श्री  बागड़ी  :  श्री  सुबोध  सदा

 श्री  राम  सेवक  यादव  श्री  स०  Go  सामन्त :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया :

 कया  प्रति  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 स्वास्थ  सेनाओं  में  डाक्टरों  तथा  इंजीनियरों  की  अत्याधिक  कमी  अनुभव

 की  जा  रही है

 यदि  तो  क्या  डाक्टरों  तथा  इंजीनियरों  की  आवश्यकता के  सम्बन्ध  में  कोई

 अनुमान  लगाया  गया  और

 सरकार  ने  नियमित  आधार  पर  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  विशेष

 कार्यवाही  की  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  केवल  इंजीनियरों  का  सख्त  अभाव

 और  डाक्टरों  का  कुछ  अभाव ।

 जी  सेना  में  2806  इंजीनियरों  का  अभाव  वायु  सेना  में  306  का  और

 नौसेना में  125  sat  तीनों  सेवाओं  में  374  डाक्टरों  का  अभाव है  ।

 एक  विवरण  संभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  में
 रखा  गया

 |  देखिये

 संख्या  एल०  ठी ०--5606/6 6]

 Separation  of  T.V.  from  A.LR.

 *246.  Shri  Kishan  Pattnayak  :  Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :

 Shri  Madbu  Limaye  :  Shri  M.  L.  Dwivedi  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  Sbri  S.  C.  Samanta  :

 Shri  Bagri  :  Sbri  Subodh  Hansda  :

 Shri  P.  C.  Borooah  : Dr.  L.  M.  Singhbvi  :

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Sbri  Jasbvant  Mehta  :

 Sbrimati  Renuka  Barkataki  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  separate  television  system  from  All  India
 Radio  on  the  basis  of  the  recommendations  of  the  Chanda  Committee;  an
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 (b)  ifso,  whether  a  separate  organisation  w  ail ill  he हिज  set  up  for  television  or
 slow’  policy  will  be  adopted  in  regard  to  the  expansion  of  the  television  system?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Raj  Bahadur)  :

 (9)  The  matter  is  under  consideration.

 (b)  Does  not  arise.

 चीन  सरकार  से  मुआवजा  मांगना

 *  247.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय :

 श्री  Ato  तिवारी  :  श्री  बड़े  :

 श्री  मधु  लिमये
 :

 श्री  गो कुलानन्द  मिलती  :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  श्री  किन्नर  लाल  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  : श्री  हिम्मतसिहका  :

 क्या  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  ने  चीनी  सैनिकों  ढारा  12  1965  को  मार  दिये  गये  छः

 भारतीय  सैनिकों  का  मुआवजा  चीन  सरकार  से  मांगा  और

 यदि  उस  सम्बन्ध  में  चीन  सरकार  ने  क्या  उत्तर  दिया  है
 ?

 बंदेहिक-कार्ये
 मंत्री  स्वरण  :  और  14  दिसंबर  1965  को  हमने

 चीनਂ  सरकार  को  एक  नोट  दिया  जिसमें  सिविका-तिब्बत  सीमा  पर  हुई  घटना  के  प्रति

 विरोध  प्रकट  किया  गया  इस  घटना  में  सिक्किम  प्रदेश  में  घुसपैठ  करनेवाले  लगभग

 300  चीनी  सैनिकों  ने  पांच  भारतीय  कर्मचारी  मार  stag  चीनियों  ने  तीन  भारतीय

 सिपाही  भी  पकड़  लिए  जिनमे ंसे  एक  केंद  में  बाद में  मर  गया  ।  इस  घटना  में

 भारतीय  रक्षा  क्यारियों  ने  बहादुरी  से  काम  लिया  और  30  चीनी  घुसपैठिए  मार  डाले

 चीन  सरकार
 ने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  भारतीय  सैनिकों

 ने
 तिव्बत  में  घुसपैठ  की

 थी  ।  इस  विशेष  घटना  को  लेकर  मुआवज़े  के  विषय  में  कोई  खास  मांग  नहीं  की  गई  लेकिन

 भारत  सरकार  ऐसा  करने  का  अधिकार  सुरक्षित  रखती

 आणविक  हथियारों  का  फैलाव

 *  248.  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  श्री  सध  लिमये  :

 श्री  श्रीनारायण  दास :  श्री  किशन  पटनायक  :

 श्रीमती  मेमना  सुल्तान  :

 क्या  वेदेदिक-कार्थ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आण्विक  हथियारों  के  और  अधिक  फैलाव  को  रोकने  के  सम्बन्ध  में  कोई
 प्रगति  हुई

 है
 ;  और

 (3) w3?

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  आरम्भ  करने  का

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :  और  :  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  ने  अपने
 बीसवें  अधिवेदन  में  एक  प्रस्ताव  पास  किया  जो  भारत  ने  अन्य  देशों  के  साथ  मिलकर  पेश
 किया  था  और  fi
 फैलाव  को

 जिसमें  वे  सिद्धांत  निर्धारित  किए  गए  जिनके  आधार  पर  परमाणु  अस्त्रों  के
 रोकने  की  संधि  की  जानी  18  राष्ट्रों  की  निरस्त्रीकरण  जिसका

 सदस्य  भारत  भी
 परमाणु  अस्त्रों  के फंलाव  को  रोकने  के  उपायों  पर  जल्दी  ही  कोई

 समझौता  करने
 के  विचार  से  आजकल  इस प्र इन  पर  विचार  कर  रही  है  ी
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 पाकिस्तान  को  सैन्य  सामान  का  सम्भरण

 249.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  की  और  कुछ  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  है  कि  सीटों

 तथा  सैन्टो  तथा  सेटों  समझौतों  के  सदस्य  देशों  द्वारा  पाकिस्तानਂ  को  सैन्य  सामान  दिया  जा

 रहा

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  अमरीका  सरकार  के  उसके इस  आशवासन

 को  ध्यान  में  रखते  कि  वह  इन  समझौतों  में  अपने  सहयोगी  राष्ट्रों  को  ऐसे  सामान  की

 सप्लाई  न  करने  के  सम्बन्ध  में  मंत्रणा  बातचीत  की  गई  है  ;  और

 इस  विषय  में  अमरीका  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बेदेशिक-काय  मंत्री  स्वर्ण  :  सरकार  ने  पाकिस्तान  को  सैनिक  सामान

 दिए  जाने  के  बारे  में  समय  समय  पर  रिपोर्ट  देखी है  ।

 और  (a)  जी  ati  अमरीका  की  सरकार  ने  सितंबर  1965  के  बाद  पाकिस्तान

 को  सैनिक  सहायता  देना  बंद  कर  दिया  था  और  हमें  आश्वासन  दिया  था  कि  उसने
 ६

 सीटों  और  सैन्टो  गुटों  के  मित्र  देशों  को  यह  सलाह  दी  की  वे  पाकिस्तान  अमरीकी  सहायता

 का  सामानਂ  और  हथियार  न भेजे  ।

 आकाशवाणी  के  स्टाफ  आर्टिस्ट

 *250.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  30  1965  के  तारांकित  wat  संख्या  287 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  किਂ

 आकाशवाणी  में  काम  करने  वाले  स्टाफ  आर्टिस्टों  का  भविष्य  बेहतर  बनाने  के

 लिए  कार्यवाही  की  गई

 क्या  इनਂ  आर्टिस्टों  की  सभी  मांगे  पूरी  करदी  गई  और

 यदि  तो  कौन-कौन  सी  मांगे  स्वीकार  की  गई  हें  और  कौन-कौन  सी  मांगे

 अस्वीकार  कर  दी  गई  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  राज  :  एक  विवरण  लंदन  की  मेज  पर  रखा

 जा  रहा  जिसमें  यह  दिखाया  गया  हैकि  आकाशवाणी  के  स्टाफ  आर्टिस्टों  की  सेवा  स्थिति

 सुधारने  के
 लिये  5  1965

 के
 प्रश्न  संख्या  723  और  30  1965 के

 तारांकित  wet  संख्या  287  के  उत्तर  में  कदमों  के  अतिरिक्त  और  क्या  कदम  उठाये
 ~

 गए  हें  संख्या  1)  ।  q  रखा  देखिए  संख्या  yao  zo

 5607/66 |

 और  (7 )  )
 :  एक  और  विवरण  सदनਂ  की  मेज  पर  रखा  जा  रहा  है  जिसमें

 बताया  गया है  कि  स्टाफ  आर्टिस्टों  की  क्या  मांगे  थीं  और उन  पर  क्या  क्या  कारवाई  की

 गई  संख्या 2)
 ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०टी०  5607/66। |

 हवाना  में  एकता  सम्मेलन

 *251.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  श्री  dita  भट्टा चा यें  :

 att  हिम्मतसिहका  :  श्री  हेम  बरुआ
 :

 श्री  नारायण  रेड्डी  :  श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :

 डा०  सेन  :

 क्या  बंदिशें-कार्य  मंत्री यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 का

 सस  द्वारा  प्रायोजित  आफ़ीकी-एशियाई  तथा  लातीनी-अमरीकी क्या यह  सच है  क

 राष्ट्रों  के  एकता  सम्मेलन  जो  कि  1966  में  हवाना  में  हुआ  भारत ने
 भी  भाग  लिया

 तो  उस  सम्मेलन  का  उदेश्य  क्या

 कितने  देशों  ने इस  सम्मेलन  में  भाग

 l(a)  सम्मेलन  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  की
 गई  तथा  क्या-वैयि  निर्णय  किये

 आर

 क्या  भारत  ने  इस  सम्मेलन  में  कोई  पेश  किया  ar?

 वेदेदिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिनेश  fag):  से  तक :  इस

 सम्मेलन  में  भारत  का  सरकारी  तौर  पर  प्रतिनिधित्व  नहीं  हुआ  ।  भारतीय  अफ्रो-एशियाई

 at  जिसमें  82  देशों  के  प्रतिनिधियों संगठन  ने  उस  सम्मेलन में  एक  प्रतिनिधिमंडल  भेजा

 ने  भाग  लिया  उसका  ha  लक्ष्य  उपनिवेशवाद  और  नव-उपनिवेशवाद

 के  विरुद्ध  एकता  को  बढ़ाना

 पाकिस्तान  a  नज़रबंद  fea  गय  भारतीय  लोगों  को  पर शाम  शिया  जाना

 *252.  श्रीमती  रेणुका  बड़ कट की :
 श्री  राम  पाण्डेय  :

 श्री  विभूति  मिश्र  :  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :

 श्री  यशपाल  सिंह :
 श्री  To  बरूआ

 श्री  पटेल  श्री  हेमा  :

 क्या  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार
 ने  इन  समाचारों  के  बारे में  जांच-पड़ताल  की  हैं  कि  1965

 मेंसं ष॑  होने  के  बाद  पाकिस्तान  में  नज़र बन्द  किये  गये  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  बहुत  अधिक

 यातनाएं  दी  और

 यदिहां,तोइस  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  ज  जी

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  लड़ाई  शुरू  होने  के  बाद  पाकिस्तान  में  जो

 भारतीय  राष्ट्रिक  नज़र बन्द  किए  गए  उनके  साथ  आम  तौर से  असंतोषजनक  बर्ताव  किया

 गया  ह
 |

 बेटे  इंडिया  लिमिटेड

 *953.  श्री  वॉरियर  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  श्री  बसुमतारी :

 श्री  प्रभात कार  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :
 क्या  बम्बई  मजदूर  संघ

 के
 प्रधान

 ने  यह  आरोप  लगाया  हैकि  बेटे  इंडिया
 लिमिटेड  के  अमरीकी  अधिकारियों  मे  30  1965  को  तारापुर  में  हड़ताली  कर्मचारियों
 पर  अपनी

 के  मोती फ

 स्वीपरों  का  प्रयोग  और  उन  पर  अश्रु गैस  तथा  )  गस

 क्या  इस  आरोप
 के  संबंध  में  कोई

 जांच  कीगई है  ;
 तो  उसका  क्या  परिणाम  और
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 इस  संबंध  में  ga  अमरीकी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  ao  afer  मंत्री  इन्दिरा  :  तथा  :  श्रमिक

 नेताओं  द्वारा  अखबारों में  लगाये  गये  इन  आरोपी  की  सरकार  को  जानकारी  है  कि  तारापुर

 मेंवैक्कटल  इंडिया  लिमिटेड  के  अमरीकी  अधिकारियों  ने  29  1965  को  रिवाल्वरों

 क  प्रयोग  किया  और  उनपर  अश्  ta  तथा
 )  गेस  के  गोले  फेंके  ।  राज्य

 न
 सरकार  ने  od  आरोपों  जांच  की  और  4  जनवरी  को  एक  प्रेस  नोट  जारी  किया  कि

 यह  सभी  आरोप  झूठे  और  निराधार  थे
 ।

 आरोपों
 में  जिन

 गोलों  का
 जिक्र

 feat  गया  है

 वे  पुलिस  दारा  प्रयोग  किये  गये थे  ।

 (7)  saa  ही  नहीं  उठता  ।

 साम्यवादी  चीन  के  विरुद्ध  प्रशान्त  समझोता

 254.  थी  कपूर  सिंह  :

 श्री  प्र०  के०  देव

 क्या  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार  का  ध्यान  25  1965  के  आफ़  नेशनਂ

 (arcatfes ) )  में  छपे  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया है  कि  आस्ट्रेलिया  तथा

 न्यूजीलंड  की  सरकारों  ने  साम्यवादी  चीन  के  विरूद्ध  एक  प्रशांत  समझौते के  विचारक  समर्थन

 किया  और

 तो  इस  बारे  सें  भारत  सरकारी  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बेदेशिक-का्ये  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दिनेश  at

 भारतਂ  सरकार  इस  तरह  के  रक्षा  संबंधी  गुटों  अथवा  सैनिक  संधियों  के  पक्ष

 में  नहीं  है

 भारत-पाकिस्तान  dat  के  संबंध  में  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्रीਂ  तथा  मिस्टर  नोएल  बेकर  बीच

 पत्र  व्यवहार

 255.  श्री  मधु  लिमय े:  श्री  जगदेव  fae  सिद्धांत  :

 श्री  श्रीनारायण दास  : डा०  राम  मनोहर  लोहिया :

 श्री  किशन  पटनायक :  श्री  दे०  दे  पुरी  :

 at  हरिश्चन्द्र  साथर  :  श्री  काजरोलकर  :

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :

 क्या  बंदिशें-कार्य  मंत्री  यहं  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हाल  के  भारत-पाकिस्तान  संघर्ष  के  दौरान  ब्रिटेन  के  रवैये  के  संबंध  में  ब्रिटेन

 के  प्रधान  मंत्री  तथा  मिस्टर  नोएल  बेकर  और  ब्रिटिश  प्रधान  मंत्री  तथा  बी०  बी०  सी ०

 के  अध्यक्ष  के  बीच  हुए  पत्र  व्यवहार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया
 और

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में
 सरकार  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वैदेशिक-कायम  मंत्री  ्  fag):  जी  ही

 इस  पत्राचार  में  निहित  विचारों  पर  और  हाल  के  भारत-पाक  संघर्ष  के  प्रति
 १

 यूनाइटेड  किंगडम  की  सरकार  के  आर्म  रवैये  पर  हमारा  निराश  प  र  अप्रसन्न  होना

 विक हैं  ।  ब्रेन
 के  प्रधान  मंत्री  के  पत्र  में जो  विभिन्न  बातें  उठाई  गई  थी  राजनयिक
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 सूत्रों  उनपर  अपने  विचार  यूनाइटेड  किंगडम  की  सरकार  को  बता  दिए  हमें  बताया

 गया  हैकि  इस  पत्राचार  का  प्रकाशन  श्री  नोएल  बेकर  ही  ने  करवाया  है  और  वह  अनधिकृत

 |

 छोटे  समाचारपत्रों  सम्बन्धी  दिवाकर-समिति  का  प्रतिवेदन

 *  256.  श्री  श्यामलाल  सर्राफ :  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  कार  लाल  श्री  धुलेदवर
 मीना

 :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  छोटे  समाचारपत्रों  सम्बन्धी  दिवाकर  समिति  अपना  प्रतिवेदन
 भेजते

 कुछ  समाचारपत्रों  को  आंखबारी  कागज  का  बड़ा  अभ्यंश  दिये  जाने के  बारे  में  आश्चर्य

 जनक  तथ्यों  का  उल्लेख  किया  जो  उन  समाचारपत्रों  की  वास्तविक  बिक्री  को  देखते

 हुए  युक्तिसंगत  नहीं  और  मामलों  में  दिये  गय  अखबारी  कागज  के  अभ्यंश का

 बिल्कुल  भी  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  तथा  कुछ  मामलों  में  कुछ  समाचारपत्रों  के  नाम
 जिनका  वास्तव  में  कोई  अस्तित्व  ही  नहीं  अखबारी  कागज  का  अत्यंत  गया  और

 यदि  सभी  उपरोक्त  मामलों  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 है  और  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  अवांछनीय  कार्यों  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  राज  :  दिवाकर  समिति  ने  अपना  रिपोर्ट

 में  कुछ  अखबारों  द्वारा  अखबारी  कागज  की  चोरी  बाजारी  करने का  शिकायतों  का  जिक्र

 किया  परन्तु  उसने  लिखा  हैकि  इस  प्रकार  आरोपों  के  बारे  में  उसने  कोई  जांच  नहीं
 की  ।  समिति  को  यह  भी  प्रतीत  हुआ  कि  एक  राज्य  के  अखबारों  ने  अपना  प्रचार  संख्या

 बहुत  बढ़ा  कर  बताई  और  उसी के  आधार  पर  उनको  अखबारी  कागज  का  कोटा  दिया

 गयो ।  समिति  ने एसे  एक ही  मामले  का  जिक्र  किया  जिसमें  उस  समय  प्रचलित  अखबारी

 कागज  देने  की  नीति  के  कुछ  कोटा  एक  नए  निकलने  वाले  दैनिक
 को

 दिया

 गिया  अन्ततः  निकला  ही  परन्तु  इसने  अपना  कोटा  नहीं  fear

 (@)  अखबारों  की  प्रचार  संख्या  की  जांच  के  लिए  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार

 के  कार्यालय  में  एक  टोली  इसे और  बढ़ाया  गया  जब  भी  इसे  किसी  अखबार  की
 प्रचार

 संख्या  में  गड़बड़ी  का  बता  चलता  उसका  अखबारी  कागज  का  कोटा  घटा  दिया  जाता

 एसे  मामले  जहां  अखबारी  कागज  के  दुरुपयोग  का सन्देह  होता  उपयुक्त  करवाई के
 लिए  भेज  दिय  जाते  दुरुपयोग  रोकने  के  लिए  यह  निर्णय  किया  गया

 है  कि
 दैनिक

 पत्र  को  अखबारी  कागज  का नियमित  कोंटा  तभी  feat  जब  वह  तीन  महीने  लगातार

 निकल  चुके  और  ag  अपनी  प्रचार  पृष्ठ  संख्या  आदि  के  बारे  में  चार्टर्ड

 अकाउन्टेट  का  प्रमाणपत्र  पेश  करे

 बर्मा से  स्वदेश  लौट हुए  लोग

 के  257.  श्री  बरुआ

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  राम  सहाय

 कया Tad fare-ara  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 (>)  वर्ष  1965  में  बर्मा
 से

 कितने  व्यक्ति  भारत  में  आये  और
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 क्या  सरकार  ने
 बर्मा

 सरकार  के  साथ  भारतीयों  की  उस
 चल

 तथा  अचल

 सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  जिसे  वे  लोग  भारत  आते  समय  वहां  छोड़  आये  कोई  करार

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  दिनेश  1965  के  दौरान  कुल

 मिलाकर  लगभग  59,700  भारत मलक  व्यक्ति  बर्मा  से  भारत  आए  हें  ।  इसमें  से  करीब

 700  हवाई  जहाज  से  आए  ओर  51,000  समृद्धि  रास्ते

 अभी  तक  नहीं  ।  दोनों  सरकारें  अब भी  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  हैं  ।

 तारापुर  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाया  जाना

 *  258.  श्री दे०  द०  पुरी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  इतनी
 की  कृपा

 करेंगी  कि

 क्या  29  1965  को
 तारापुर  में

 पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  जाने के
 सम्बन्ध

 में
 भारतीय  बिजली  कर्मचारी  संघ

 के
 प्रधान  और  तारापुर  अणु  शक्ति  कामगर

 संघ  के  प्रधान  की  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  लिय  अमरीकी  अभिकरण  (a
 ०  एस०  एं०  आई०

 vi ०)
 केप्रतिरनि  यों  केसाथ  ई  मुलाकत  की  ओर  सरकार  का ध्यान  आक्षित  किया  गया

 क्या  सरकार  इस  घटना  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  लिये  अमरीकी  अभिकारण

 के  प्रतिनिधियों  द्वारा  चिन्ता  व्यक्त  किया  जाना  उचित  समझती  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  कार्यवाहियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई
 है

 अथवा  की
 जा  रही

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणु दा क्ति  मंत्री  इन्दिरा  :  तथा  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  लिये  अमरीकी  अभिकरण
 is

 एस०  Uo  आई०  Be)  जिसने  तारापुर

 परमाणु  विद्युत  आयोजना  पर  व्यय  के  लिये  8  करोड़  डालर  विदेशी  मुद्रा  का  ऋण  दिया

 यह  चाहते  चूंकि  प्रायोजना  संतोषजनक  ढंग  से  पूरी  हो  ।  उन्होंने  अपने  दो  प्रतिनिधि ag
 जानने  के  लिए  नियुक्त  किये कि  प्रायोजना  को  पूरा  करने के  काम

 पर  हड़ताल  से  कितना
 प्रभाव  पड़ा  यह  विदित  हुआ है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण के  अधिकारियों  के

 तारापुर  दौरे  का  लाभ  उठाकर  कर्मचारियों  के  कुछ  प्रतिनिधि  उनसे  मिले  ।  ऋण  करार की
 शर्तों के  अंतगर्त  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  लिये  अमरीकी  अभिकरण  को  पर  प्रभाव

 डालने  वाली  घटनाओं  के  बारे  में  जानकारी  रखनी  होती  है  ।

 लापता  afar

 नें 9.0  श्री  बस मता रों

 श्री  राम  रख  यादव

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 Ca  क्या यह  सच  है  कि  उनके
 साथ

 ताशकन्द  मे
 जो  सेनिक  सलाहकार  गय

 थे
 वे

 अपने  साथ
 हाल  के  भारत-पाकिस्तान

 संघर्ष  में  लापता  बताये  गये  भारतीय  सैनिकों
 की  एक

 सुची  लें  गये  और

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उनकों  छंटने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की की

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :  जी  नहीं

 )  at  के  पहले  भाग  काप्र वन  नहीं  उठता  ।  जहां  तक  दुसरे  भाग  का  संबंध हैं  समय

 समय
 पर  पाकिस्तान  में  अपने  युद्धबंदियों की  सम्पूर्ण  सूची  प्राप्त  करने  fae  उपाय  किए  गए

 और  फलस्वरुप  लापता  सेविवर्ग  में  से  बहुतों  का  पता  चला  है
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 ह

 भारत  सिक्किम  संधि

 *
 260.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  डा०  सेन  :

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :  श्रीमती  रेणुका  बड़कटकी  :

 क्यो  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ag  संच  है  कि  सिक्किम  सरकार  ने  1950  की  भारत  सिक्किम  संधि के
 पुनरीक्षण  का  सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  किन  आधारों

 प्रस्तावित  पुनरीक्षण  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस
 में

 सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिनेश  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 Communication  services  between  India  and  Pakistan

 *261.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  direct  road  transport  service,  Posts  and  Telegraphs  service  and

 overflights  by  India  and  Pakistan  have  been  restored;

 (b)  whether  any  difficulty  has  been  experienced  in  the  services  which  have
 been  resumed  so  far;  and

 (c)  whether  necessary  arrangements  have  been  made  with  a  view  to  ensure
 that  these  services  are  not  misused  in  future?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  :  (a2)  There  has
 been  no  direct  road  transport  service  as  such  between  India  and  Pakistan;  the

 civilian  road  traffic  to  the  border  has  not  yet  been  restored.  Post  and  Telegraph
 services  have  been  largely  restored.  Overflights  by  scheduled  commercial  ser-

 vices  across  each  other’s  territory  were  resumed  from  the  11th  February,  1966.

 Military  aircrafts  will  be  allowed  transit  facilities  from  the  1st  March.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  services  would  continue  to  be  available  only  for  bonafide  purposes.

 भारत  औरਂ  पाकिस्तान  के  वाय
 रे

 की  मुलाकात

 *
 262.  श्री  दी०  चे  दार्मा  :

 श्री  दलजीत  :

 श्री  प्र०  चे  बरूआ  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  वायु  सेनाध्यक्षों  की  मुलाकत  16  1966,

 को  पेशावर  दोनों  देशों  की  सीमाओं  पर  आकाश में  तनाव  को  कम  करने  के  उपाय  निकलने

 के  सम्बन्ध में  हुई  थी  ;
 और

 यदि  तो  उस  के
 परिणाम  निकले हूं  ?
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 fa\
 प्रतिरक्षा  मंत्री  यवन्तराव  पल  तथा  :  एक  विवरण  संलग्न  है

 विवरण

 भारतीय
 वायु  सेना  के  सेनाध्यक्ष  ने  16-17  1966  को  पाकिस्तानी  वायु

 सेना के  सेनाध्यक्ष  के  नियन्त्रण  पर
 पाकिस्तान

 का  दौरा  किया  ।  जिन  विषयों  पर  चर्चा

 की  गई  उनमें  से
 ये

 विषय  भी  शामिल  हवाई  उल्लंघन  को  रोकने  के  एक  दूसरे
 के  प्रदेश  पर  से  हो  कर  तथा  पूर्वनिर्धारित  मार्गों  पर  सैनिक  विमानों  की  उड़ानों  का

 पुनः
 आर

 cee  तथा  सैनिक  सामग्री  की  परिभाषा  जिसे  कि  एक  दुसरे के  प्रदेशਂ  पर  से

 सेनिक  विमानों  द्वारा  नहीं  लेਂ  जाया  जाना  चाहिये  ।  यह  भी  तय  पाथा  वायुसेना  के

 वहन  तथा  लड़ाकू  विमान  अन्तर्राष्ट्रीय  रेखा  तथा  युद्धविर/म  रेखा  के  10  किलोमीटर के
 भीतर

 नहीं  उड़ने  परन्तु  सीमावर्ती  चौकियों  क  सहायता  के  लिये  उड़ाने  की  जा

 सकती हें

 े  तक  और  ए०  sto  पी०  विमान  और  हेलिकॉप्टर  अन्तर्राष्ट्रीय  रेखा  और  युद्धविराम

 रेखा
 1600  मीटर  तक  उड़ान  कर  सकते  यह  भी  तय  पाया कि  एक  मार्च  1966  से

 सैनिक  विमानों  को भी  एक  दूसरे  के  प्रदेश  से  गुजरने  की  आज्ञा दी  जानी  अन्य

 विषयों  पर  चर्चा  दोनों  सेनाध्यक्षों  के  बीच  अगली  ्य  में  जारी  रखी  चर्चा

 क
 band

 बीच  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  में मात्रिक  वातावरण
 में  हुई  और  दोनों  वायु  सेनाओं

 सहायक  सिद्ध  हुई  ॥

 Talks  between  India  and  China

 *263.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Shri  Yasbpal  Singh
 e e

 Shri  Shree  Narayan  Das  :  Sbri  P.  Borooah

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Shri  Shiv  Charan  Gupta  :

 Shri  K.  N.  Tiwary  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  countries  are  making  a  move  to  initiate  talks  between  India

 and  China

 (b)  whether  any  suggestion  has  been  received  to  that  effect;  and

 (c)  ्  so,  the  nature  thereof  and  the  reaction  of  the  Government  thereto?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  :  (2)  The  Govern-
 ment  of  India  have  no  information  of  any  recent  move  by  any  country  to  initiate
 talks  between  India  and  China

 (b)  &  (c).  Do  not  arise

 Conditions  of  Minorities  in  Pakistan

 *264.  Shri  Bhagwat  Jha  Azad  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  Shri  Jagdev  Singh  Siddbanti  इ

 e Shri  8.  C.  Samanta  Sbri  Madbu  Limaye  e

 Shri  Subodb  Hansda  :  Sbri  Kishen  Pattnayak

 Sbri  P.  C.  Borooah  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :

 Sbhrimati  Savitri  Nigam  :  Sbri  Bade  ह

 Sbri  Onkar  Lal  Berwa  Sbri  Yashpal  Singh  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :

 Shri  S.  M.  Banerjee  :  Sbri  C.  K.  Bhattacharyya  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state
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 (a)  whether  the  conditions  of  minorities  in  Pale} i  GAL:  stan  have  worsened  further  in

 the  last  few  months;  and

 (b)  whether  Government  have  taken  up  the  matter  with  the  Pakistan  Govern-
 ment  for  the  amelioration  of  their  conditions?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  :  (a)  There  has
 been  no  noticeable  change  for  the  better  in  the  condition  of  minorities  in  Pakistan

 during  the  last  few  months.

 (b)  The  general  question  of  the  amelioration  of  their  conditions  has  been  taken

 up  with  the  Government  of  Pakistan  on  a  number  of  occasions.

 भारत में  का  निर्माण

 F265.  श्री  नारायण  रेड्डी  :  श्री  सुबोध  हंसना  :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 श्री  हिम्म्तासहका  :  श्री  प्र०  चे  बरूआ  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :

 श्री  बागड़ी :  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  :

 श्री  रामसेवक  यादव  :  श्री  दलजीत सिह  :

 श्री  किशन  पटनायक  :  श्री  रा०  बरूआ  :

 श्री  यश्पाल सिंह  :  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  विश्वास  प्रसाद  :  श्री  धलेइलर  मीना  :

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :
 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 :

 श्री  जगदेव  fag  सिद्धांत  :
 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय :

 शी  हुकुम  चन्दਂ  कछवाय  :  श्री  Alo  ल०  जाधव  :

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  श्री  रामपुर
 :

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :

 श्री  स०  चे०  सामन्त :  श्री  सिद्धइवर  प्रसाद  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भारत  में  21  सुपरसोनिक  फाइटर  इन्टर सेप्टर

 एयर  के  निर्माण  करने  की  परियोजनाओं  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में

 कार्यवाही की  और

 यदि  तो  परियोजना  में  कब  उत्पादन  आरम्भ  होने  की  संभावना है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ०  म०  :  यह  सुचना  देना

 हित  में  नहीं

 विमानों  के  संयोजन  कीਂ  फ्लू  प्रावस्था के  1966  के  दौरान  आरम्भ  होने
 की  प्रत्याशा है  |
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 भारतीय  नौसेना  तथा  भारतीय  वायु  सेना  का  आधुनिकीकरण

 *266.  श्री  यशपाल  सिंह  :  श्री  किसान  पटनायक  :

 श्री  वाल्मीकी  :  श्री  रामसेवक  यादव :

 श्री  प्रकादावोर  शास्त्री  :
 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :

 श्री  जगदेव  सिंह  सिद्धांतों  :
 श्री  प्र०  चल  बरूआ :

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  विष्णु कामत  : at  सुबोध  सदा  :

 श्री  स०  सामन्त :
 श्री  कृष्णपाल  सिंह  :

 श्री  बागड़ी :
 श्री  राम  हरख  यादव  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कूप  करेंगे  कि  भारतीय  नौसेना  तथा  भारतीय  वायुसेना  कों

 रने  के  सम्बन्ध में  और  क्या  उपाय  किये  गये  है
 सुदृढ़  बनाने  तथा  उनका  आधुनिक  करण  क

 अथवा  किये  जाने  की  संभवना  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यश्वन्तराव
 :  भारतीय  नौसेना  और  भारतीय  वायुसेना

 के

 लिये  उपाय  निरन्तर  पुनरीक्षण  अधीन  रहते
 आधुनिकीकरण  और  उन्हें  शक्तिशाली  बनाने  के

 विस्तार  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा

 नागालैंड  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  व ेतन क्रम

 1147.  श्री  राम  रख  यादव :  क्या  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि :

 amas  राज्य  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  नये  वेतन क्रम  मंजूर  किये क्यां

 जो  आसाम  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन क्रम  के  बराबर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 विकास  तारीख  से  लागू

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :  और  नागा  सरकार  के

 कर्मचारियों  के  वेतन-क्रम  में  संशोधन  कर  दिया  है  जिससे  कि  वे  असम  के  वेतन-क्रमों  के  समान  हो

 जायं  नागालैंड  के  सरकारी  नौकरों  के  वेतन  और  भत्ते  आम  तौर  से  असम  के  नमुने  पर  और

 उनसे  मिलते-जुलते  रहे  हैं  ।

 संशोधित  वेतन-क्रम  1-4-64  से  लागू है
 ।

 ओझर  में  प्रशिक्षण  स्कूल

 1148.  श्री  मधु  fara  :

 श्री  किसान  पटनायक  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  29  1965 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1427  के  उत्तर  के

 संबंध  में यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 (>)  क्या  केन्द्र  महाराष्ट्र  सरकार  को  गये  3  लाख  32  हजार  रुपये  की

 अनुदान  की  धनराशि  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  पर  पुर्णतः  व्यय  की  चुकी

 इस  प्रशिक्षण  at  किसने  और  कहां  आयोजन

 कितने  स्थानीय  छात्रों  को  इस  प्रकार  प्रशिक्षण  दिया  गया  और  प्रशिक्षार्थियों  के

 रुप  में  तकनीकी  केन्द्र  में खपाया  और
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 यदि  उक्त  धनराशि  gore  नहीं की  गई  है  तो  सरकार  का  विचार

 महाराष्ट्र  सरकार  से  शेष  बची  हुई  धनराशि  को  ऑफर  स्कूल  को  तकनीक  दिक्षा  संबंधी

 कोई  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  के  संबंध  में  दे  देने  के  लिए  कहने  का  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  अ०  म०  :  1966  तक

 प्रस्तावित खच  184877. 00  रुपये  होगा  |

 सरकार  के  निदेशक  तकनीकी  दिक्षा  द्वारा  नासिक  नगर  में प्रशिक्षण  महाराष्ट्र
 संगठित  किया  गया  है  ।

 (7)  प्रशिक्षण  अवधि  30  मास  हैं  और  पहले  दल  ने  अपना  प्रशिक्षण  अभी  संपूर्ण  नहीं
 किया ।  प्रशिक्षण  के  लिए  चुने  गए  और  भेजे  गए  पहले

 तथा  दूसरे  दल  संख्या  56

 और  35

 शप  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  योजना  के  अधीन  तीसरे  टल ध  द  दि  क  ३  क  पी  प्रशिक्षण  के

 लिए  प्रयोग  में  लाने  का  विचार

 सरकारी  उपक्रमों  में  निदेशक या  मेनेजर  के  रुप  में  नियुक्त  सिविल  अधिकारी

 1149.  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :

 श्री  राम  चन्द्र  इलाका

 श्री  धुलेइवर  मीना  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी
 कि

 सरकारी  उपक्रमों  1  1966  को  निदेशन  मैनेजर  के  रूप  में  नियुक्त '
 अधिकारियों  के  नाम  क्या

 किन  कसौटियों  के  आधार  पर  उन्हें  इन  पदों के  लिये  उपयुक्त  समझा  और

 एसे  पदों  का  कार्यभार  संभालने  से  पहलेਂ  उन्हें  कितनी  अवधि  के  लिये  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना

 होता  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  इन्दिरा  :  जिस  बात  के  लिए

 प्रश्न  किया  गया है  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  और  पुरी  होने  पर  सदन  के  पटल

 पर  रखी  जायेगी  |

 सामान्य  कसौटी  उपयुक्त  योग्यता  तथा  अनुभव है

 जहां  समझा  जाता है  कि  प्रशिक्षण  आवश्यक  है  उम्मीदवार  को  निदेशक  या

 प्रबन्धक  का काय  भार  सम्भालने  से  पहले  ही  उस  उपक्रम  में  उचित  समय  के  लिए  प्रशिक्षण

 भेज  दिया  जाता  है  |

 भूकम्पीय  मैसूर

 1150.  श्री  राम  रख  यादव :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगी  कि

 आंकड़ों  का  विश्लेषण  करने  परमाणु  विस्फोटों  और

 भूचालों  में  अन्तर  करने  के  तरीके  निकालने  के  संबंध  में  बंगलौर  में  एक  अन्य  भूकम्प-विज्ञान  केन्द्र

 स्थापित  किया  और

 तोइस  केन्द्र  में  तत्संबंधी  कार्य  कब
 से  आरम्भ  हो  जाएगा  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  (aitaat  इन्दिरा  :  तथा  :  परमाणु

 विस्फोटों  का  पता  लगाने  वाले  केन्द्र  ने  बंगलौर  के  समीप  गौरीविदनूर  में  25  1965

 से  काय  शुरू  कर  दिया  ।  अभिलिखित  आंकड़ों  का  वस्तुत  विश्लेषण  करने
 के

 लिये  एक
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 प्रयोगशाला  बंगलौर  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  faarz  a it  Al  ह ै|  इसकी  स्थापना

 अस्थायी  व्यवस्था  के  रूप  बंगलौर  में  इंडियन  आफ  सांइस  में  एक  छोटा  यूनिट

 स्थापित  किया  गया है  जो  काय  कर भी  |रहा है

 नेताजी  की

 1151.  श्री  बागड़ी  :
 श्री  यदा पाल fag

 श्री  बाल्मीकि  : डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  रचनाओं  को प्रकाशित  करने

 अं

 उसके
 कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  :  सरकार ने  बोस  के

 चुनीदा  भाषण  Speeches  of  Subhash  Chandra  Bose)’  के  शीर्षक  से

 चन्द्र  बोस  के  भाषणों  का  एक  संग्रह  निकाला  है  ।  भाषण  सलाहकार  समिति  के  नेतृत्व  में  चुने
 गये  थे  और  उप  समिति  में  sto  एन०  नी ०  सिद्धान्त  तथा  संवेदी  एस०  ए०

 ज०  के ०  भोंसले  और  एम०  शिवराम  शामिल  पहला  संस्करण  बिक  चुका  है  और  दूसरा

 संस्करण  हाल  ही  में  निकाला  गया  था  |

 नहीं  उठता  |

 ~
 पंजाब  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  व्यापार

 1152.  श्री  बड़े  श्री  म०  ना०  स्वामी :

 श्री  कोयला  वैंकया  :  श्री  लक्ष्मी  दास  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  पंजाब
 के  सीमावर्ती  क्षेत्रों

 में  हाल  में
 पाकिस्तान  द्वारा  बमबारी  किये  जाने  के

 कारण  वहां  पर  व्यापार  प्रायः  ठप  हो  गया

 यदि  तो
 क्या

 उससे  लोगों  at  किसी  प्रकार  से  सहायता  देने का

 सरकार  को  ह

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विषय  में  पंजाब  सरकार  को  कोई  fake  जारी

 किये  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  इन्दिरा  :  हाल  के  संघष के
 परिणाम  स्वरुप  कुछ  अंश  तक  व्यापारिक  तथा  वाणिज्य  सम्बन्धी  कार्य  पर

 कूल  प्रभाव  पड़ा हैं  ।

 और  पंजाब  सरकार  सलाह  से  उद्योग  तथा  व्यापार  को  तत्काल

 सहायता  देने  के  लिए  विभिन्न  प्रकार की  कायंवाही  की  गई  |

 इन  कार्यवाहियों  का
 8  1965  को

 पुछे  गये  तारांकित प्रश्न  सख्या
 90  के  उत्तर  में  लोक  सभा

 के  setae  रखे  गये
 विवरण

 में
 दिया

 गया  है  |
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 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन

 1153.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  श्री  सुबोध

 श्री  क०  ना०  तिवारी  श्री  स०  मो ०  बनर्जी

 श्री  हिम्मतासिहका  श्री  gto  नाठ  तिवारी

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  श्री  कर्णी  साहजी

 श्री  कार  लाल  बरवा  श्री  उसा नाथ

 श्रीमती  सावित्री  निगम  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  st  जगदेव  fae  सिद्धांत॑

 श्री  दी०  च०  फार्मा
 श्री  नारायण  रेड्डी

 भी  लाइन  चोरों  श्री  लिंग  रेड्डी

 श्री  महवर  नायक  श्री  बागड़ी

 श्री  प्री  न०  बरूआ
 :  ५... है  यदा पाल  fag :

 श्री  भागवत  Al  आजाद  श्री  राम  रख  यादव
 :

 श्री  स०  चे  साबित

 क्यां  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  प्रतिरक्षा  सामग्री  के  देश  में  होने  वाले  उत्पादन  को  अधिक  से  अधिक  ढाने

 के  प्रयत्न  के  रूप  में  सरकार  ने  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  उपलब्ध
 सुविधाओं

 और  तकनीकी

 कारी  का  एक  सुव्यवस्थित  अध्ययन  आरंभ  किया

 क्या
 विशेषज्ञों  केएक  दल  ने  औद्योगिक

 रु स्थापनाओं

 उत्पादन  क्षमताओं  का

 अध्ययन  करने के  fag  उनका  दौरा  किया

 क्या  उत्पादन  क्षमता  और  प्रतिरक्षा  उत्पादन  को
 न

 के  लिये  यदि  कोई

 हन  ह  दिया  गया  है  तो  उसके  आधार पर  उद्योगों  की  सूचियां  तैयार  की  गई हें  ?

 गुह-काय

 vane

 में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में
 प्रतिरक्षा

 सम् भरण  मंत्री

 (ait
 :  जी  ्तो  ।

 रक्षा  सामान  के  उत्पादन  की  योग्यता  और  क्षमता  निर्धारित  करने के  लिए  रक्षा

 संगठनों |  और  संभरण
 तकनीकी  विकास  के  तकनीकी  विशेषज्ञ  औद्योगिक  सिब्बन्दियों  का

 श्रमण  करते  रहे/कर  रहे  है  |

 औद्योगिक
 यूनिटों

 की  संभाव्य  क्षमता  aaa  के  लिए  सूचियां  तेयार  की  गई  है  ।

 जाता जहां  संभव  हो  सके  लम्बे  समय
 के  लिए  उत्पादन  क्षमता  बुक  कर  लेने

 व

 का  प्रयास
 किया

 मूल्यवान
 खाम  पदार्थो ंके  सम्बन्ध  में  अथवा  जहां  सामान  के  उत्पादन  में  अंत ग्रस्त  समय  अधिक

 हो  खाते में  अथवा  पेशगी  अदायगी  करने  पर  विचार  किया  जाता

 Newsprint  Quota

 1154.  Sbri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 Sbri  Sidheshwar  Prasad  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :
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 ि  ह

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Executive  body  of  the  Indian  and  Eastern

 Newspapers Society  has  asked  Government  to  increase  the  newsprint  quota;  and

 (b)  ifso,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Information  &  Broadcasting  (Shri  द्  Babadur)

 (a)  No,  Six

 (b)  Does  not  arise.

 रेडियो  asta  से  फिल्मों  का  विज्ञापन

 1155.  श्री  प्र०  रत  चक्रवर्ती  श्री  भागवत  झा  आजाद

 श्री  छह  Ato  दीवारों  श्री  स०  ला०  ईवीपी  :

 श्री  प्र०्  चल  बरुआ  : श्री  सुबोध

 श्री  स०  चे  सामन्त  श्री  at.  at.  तिवारी

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छना
 न्ਂ  विचार

 करेंगे  कि

 भारती  फिल्म  निर्माताओं  के  फरवरी  1966  से  रेडियों  सिलोन  से  फिल्मो  के  विज्ञापन  are

 कर  और  फिल्म  संगीतों  के  रिकार्डों  की  अनुमति  न  देने  के  निर्णय  के  परिणामस्वरुप  कितनी  विदेशी

 की  बचत हई  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  राज  :  भारत  के  फिल्म  निर्माताओं  को  रेडियों

 सीलोन  के  व्यापार  विभाग
 ढारा

 फिल्मों  के  विज्ञापन  के  लिए  कोई  बिदेशी  am  नहीं  दी  जा

 रही  है  ।  रेडियों  सीलोनਂ  से  feat  गीतों  के  प्रसारण  के  बदले  निर्माताओं  को  रायल्टी

 मिलती  है  या  सुचना  नहीं  है  पता  लेगा  है  कि  भारतीयਂ  फिल्म  उद्योग  और

 रेडियो  सीलोन  के  प्रतिनिधियों  में  आपसी  बात-चीत  के  ale,  भारतीय  फिल्म  उद्योग  ने  रेडियो

 सीलोन  के  बहिष्कार  करने  का  जो  विचार  किया  उसे  छोड  दिया

 |
 बस्तियों  पर  किये  ज  ने  वाले  व्यय  को  अधिकतम  सीसा

 1156.  श्री  यश्पाल  fag  डा०  राम  समन es
 {Qs  लोहिया

 श्री ब बाल्मीकि :  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 श्री  बागड़ी

 क्या  प्रधान  मंत्री  18  1965  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  321 के  उत्तर  के  संबंध

 माह  बताने की  कृपा  करेंगीਂ  कि

 क्या  बस्तियों  पर  किये  जाने  वालेਂ  व्यय  की  अधिकतम  सीमा के  निर्धारित
 करने के  प्रश्न  पर इस  बीच  पूर्ण  रूप  से  विचार  कर  लिया  गया  और

 यदि  नहीफ़ो  उस  पर कब  तंक  अन्तिम  रूप से  विचार  कर  लिया  जायगा ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  इन्दिरा
 माधी

 और  :  य
 मामला  विचाराधीन  है  और  आशा है  इसका  शीघ्र  ही  निर्णय  किया  जायगा
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 तारापुर  अणुशक्ति  केन्द्र  में  हड़ताल

 1157.  श्री  Qo  to  चक्रवर्ती  :  श्री  इखजीत  गीत

 श्री  कठ  नाम  तिवारी  :  थ्रो  वॉरियर :

 श्री  gata  हे सदा  :  श्री  प्रभात  कार  :

 श्री  स०  सामन्त :  श्री  वासुदेवन नायर  :

 थी  भागवत झा  आजाद  :  श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 श्री  म०  ला०  त्रिवेदी  :
 श्री  कृष्णपाल सिह  :

 हों  चल  बरुआ  :
 श्री  कपूर fag

 श्री  gto  नाठ  तिवारी  :  श्री  faxaata  पाण्ड्य  :

 श्री  मधु  लिमय े:
 श्री  ऑफकफार  लाल  बरवा  :

 श्री  प्र०  के०  देव रेणुका  बड़कटकी  :

 श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री  :
 श्री  शाम  सहाय  पाण्डेय :

 श्री  राजभवन  पटल : श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  जगदेव  सिह  सिद्धांत :  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :

 श्री  दलजीत सिह  :  श्री  बागड़ी :

 श्री  विभूति  fax  :  श्री  बसुमतारी  :

 श्री  उमा नाथ  श्री  दीदार  देव  :

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :  ova’
 sat  राए एं  :

 श्री  ato  गांधी  : श्री  बड़े :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1965  से  हुई  लगभग  4000  की  हड़ताल
 के  परिणामस्वरूप  तारा  पुर  की  400  मेगावाट  की  अणुशक्ति  परियोजना  का  निर्माण  कार्य बन्द

 हो  गया ७

 क्या  तारापुर  कामगर  संघ  को  जो  fee  मजदूर  संघ  से

 संबंध  अमरीका  को  इन्टरनेशनल  जनरल  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  जिसके  हाथ  में
 निर्माण  काय

 बम्बई  श्रम  संघ ने  भारती की  थी  जिसे  मान्यता  देने  से हड़ताल
 इन्कार  किया  गया  था  ;

 काम  के  बन्द  हो  जाने  क  कारण  वित्त  की  कितनी  हानि  और

 झगड़े  को  निपटान ेके  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई

 प्रधान  मंत्री  तथा  अदिति  मंत्री  इन्दिरा  जी  ठंडे  पानी  के

 तवा  निस्तारण  के  काम  के  अलावा  बाकी  काम  बन्द  हो  गया  था  |

 तारापुर  अदालती  कामगार  जो  इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  द्वारा

 समित  एक  संघ  को  ager
 इंडिया

 जो  प्रायोजना  के  मुख्य  ठेकेदार
 इंटरनेशनल

 जनरल  इलैक्ट्रिक  कम्पनी  के  उप-ठेकेदार  मान्यता  देदी  थी  ।
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 =:

 मजार  tl

 नि  नहीं हई भारत  सरकार  को  कोई  चित्ती

 29  1966  को  हड़ताल  समाप्त  हो  गई  हौर  उसी  दिन  बम्बई  लेबर

 fa
 अर

 इंडिया  लिमिटेड के  मघ्य  एक
 समझौता

 होने  पर  आरम्भ  गया

 था ।  इस  सम aaa  के  अनुसार  बम्बई  लेबर  युनियन  को  मान्यता  देने  के  प्रश्न  तथा  अन्य

 काम  दोबारा  शुरू  होने  के  वाद  विचार  किया  जायेगा
 । मांगों  पर

 क

 कॉलेजों  प्रस्ताव

 1158.  श्री  प्री  चक्रवर्ती  श्री  मत  लिमये  :

 श्री  कठ  Ato  तिवारी  श्री  हम  बरुआ

 थ्री  श्रीनारायण  दास  श्र  दी ०  चे०  तर्स :

 श्रीमती  सावित्री  निगम
 डा०  राम

 मनोहर  लोहिया :

 क्या  बेदेशिक्त-कार्य  मंत्री  ह  बताने व  कपा  करेंगे  कि :

 )  क्या  चीन  के  दुराग्रह पू वं  रकबे  के  कारण  वौलीबाल  आब  बेकार  हो  गए

 भारत  और  चीन  बीच  सीमा  विवादों  को  aq  करने  के  लिय  न्यायोचित

 आधार  क्या  होगा  ?

 बेदेदिक-का यें  मंत्री  (it  स्वर्ण  :  और
 :

 कोलंबो  प्रस्तावों  के  प्रति

 चीन  सरकार  का  रवैया
 हठीला  _

 और  नकारात्मक  रहा  भारत  सरकार  ने  अपना

 ag  निश्चय  नहीं  बदला  है  किवे  चीन  के  साथ  कॉलेजों  प्रस्तावो ंके  आधार  पर  बातचीत  करने

 को  तैयार  है  ।

 काश्मीर  क  बार  में  हाउस  आफ  कॉमन्स  में  वाद-विवाद

 1159  श्री  क०  ना०  तिवारी  श्री  सुबोध
 * श्री  प्र०  ०  चक्रवर्ती  श्री  To  do  =  |  ष्ा  थके

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  श्री  दवा  ato  दीवारों

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :
 श्री  राम  सेवक  यादव

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  श्री  बागड़ी

 श्री  स०  चं०  सामन्त

 क्यों  वैदेशिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (>)  क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1965  को  संघर्ष के  बारे  मैं
 हाउस  आफ  कॉमन्स  में  श्री  जोनਂ  फिरने  द्वारा  शुरू  किये

 गये  वाद-विवाद  की  ओर  दिलाया
 गया  है

 क्या  चर्चा  से  मोटे  तौर  पर  एसा  प्रतीत  हुआ  कि
 संसद  सदस्यों  का  विशेषकर

 काश्मीर  के  बारे  पाकिस्तान  क्ष  पक्ष  में
 और

 क्या  सरकार  ने  हल  निकालन ेके  भारत  पर  दबाव  डालने के  से  किये

 ऐसे  वाद-विवादों  पर  ब्रिटिश  सरकार  को  अपनी
 प्रतिक्रिया  दी

 aPfare-ara  मंत्री
 स्वर्ण  :  और  :  बहस  में  सेक्रेटरी

 आफ
 स्टेट  के

 अलावा  केवलਂ  चार  सदस्यों  ने  हिस्सा  लिया  ।  तीन  सदस्यो ंने  पाकिस्तान  का  पक्ष  लिया  हालांकि
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 en

 उनमे ंसे  श्री  जान  मिलनी  ने  अपने  भाषण  को  संतुलित  रखने  की  को दिदा  की  ।  चौथे  सदस्य

 ने  वस्तुगत  दृष्टिकोण  अपनाकर  बहस  को  सही  fear

 सरकार  का  यह  रुख  कई  वार  बताया  तय  चुका है  जम्मू  तथा  काश्मीर  भारत

 का  अभिन्न
 अंग  है  और  wera  प्रभुसत्ता  पर  कोई  बातचीत  नहीं की

 जा  सकती  ।
 प्

 युनाइटेड  किंगडम  की  सरकार  के  साथ  य  a
 मामला  उठाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठा ।

 Broadcasting  Equipment

 1160.  Shri  M.  L.  Dwivedi  :  Shri  S.  C.  Samanta  5

 Shri  P.  C.  Borooabhb  :  Shri  Subodb  Hansda  :

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  necessary  provisions  have  been  made  to  meet  the  expenditure
 involved  in  obtaining  the  broadcasting  equipment  required  for  implementing
 the  scheme  to  open  broadcasting  stations  in  the  border  areas;  and

 (b)  whether  the  requisite  complement  of  officers  and  staff  have  since  been  re-
 cruited  to  run  these  stations ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Raj  Babadur)  :

 (a)  Yes,  Sir.  In  the  draft  Fourth  Plan,  which  has  yet  to  be  approved  by  the  Plann-

 ing  Commission,  provision  has  been  made  for  the  setting  up  of  more  radio  stations
 to  serve  the  border  areas.

 _(b)  No,  Sir.  ‘The  necessary  operational  staft,is  recruited  when  the  project
 is  nearing  completion.

 Rules

 e 1161.  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  e  Shri  Visbram  Prasad  :

 Shri  Bagri  :  Shri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  framed  new  rules  for  the  issue
 of  passports;

 (bh):  ifso;  whether  necessary  action  has  been  taken  to  enforce  them;  and

 {c)  .the  date  from  which  they  will  be  enforced

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  (8),  (b)  &
 (c).

 At  an  inter-ministerial  meeting  held  on  January  7,  1966,  certain  tentative  deci-
 sions  were  taken  to  liberalise  the.  existing  passport  rules.  The.decisions  are  being

 given  final  shape  and  new  rules  will  be  framed  to  regulate  the  issue  of  passports

 as
 soon  as  this

 is.completed.

 पंजाब  तथा :संध्य  प्रदेश  वह  क  लिये  भूमि

 1162,  श्री  हेम  राज  :

 श्री  दलजीत  fag

 wa  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (ay  राजस्थान  तथा '  मध्य  प्रदेश  सरकारोंਂ  ने"भूतपूर्वसैनिकों  सैनिक  कर्मचा  रियों  के '
 पुनर्वास >  लिए  कितनी  कमी  देने  का  प्रस्ताव  किया है

 3753



 Written  Answers  Phalguna  9,  1887  (Saka)

 पंजाब के  भूतपूर्व  सैनिकों  के
 लिए  कितनी  भूमि  दी  गई  है  ;  और

 ag  उनकों  दिये  जाने  के  लिए  कब  उपलब्ध  करायी  जायेगी ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :  से  दोनों  सरकारों  द्वारा  पेशकश

 किए  गए  भूमि क्षेत्रों  का  क्षेत्रफल  नीचे
 गया

 राजस्थान पजाब  के  भूतपूर्व  सैनिकों के  लिए  राजस्थान  नेहर  क्षेत्र में  1  लाख  राजस्थान

 के  भूतपूर्व  सैनिकों  के  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  25000  एकड़  ;  हिमाचलਂ  प्रदेश के  yay
 सैनिकों

 के  लिए  5000  निर्योग्य  भूतपूर्व  सैनिकों और  संक्रिया  में  मारे गए  सैनिकों  के  arfaray

 के  चम्बलਂ  प्रायोजना  क्षेत्र  में  1000  और  उन्हीं  वर्गों  के  लिए  भांकड़ा  प्रायोजना

 क्षेत्र  में  1000  एकड  |

 मध्य  प्रदेश  :
 अन्य  राज्यों  के  भू तपु वं  सैनिकों  के  लिए  शिवपुरीਂ  जिला में  2000 से  3000

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  पंजाब  के  जगतपुर  सैनिकों  को  बांटे  जाने  के  लिए  सुरक्षित  1  लाख

 एकड़  भूमि  केलिए  उस  राज्य  सरकार  से  लिखा  पढ़ी  की  जा  रही  है  ।

 सैनिकों  क  परिवारों को  सहायता

 1163.  श्री  हेम  राज  :

 at
 दलजीत  सिह

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  भारत-पाकिस्तान  संघर्ष  सम्पूर्ण देश  में  कि  व्यक्ति  हताहत

 उन  सैनिकों
 के  परिवारों  को  क्या  सहायता  दी  गई

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  चव्हाण  )  :  तथा  :  आवश्यक  सुचना  देने  वालें

 दो  अलग  अलग  विवरण  संलग्न  हें  1  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5608/66]

 दक्षिण  अफ्रीका  परਂ  व्यापारਂ  रोक

 1164.  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  श्री  प्र०्  बरुआ

 श्री  स०  ato  द्विवेदी  :  श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 श्री  स०  चल  सामन्त  :  श्री  gto  ना०  तिवारी :

 श्री  सुबोध  सदा  :

 क्या  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा ने  1965  में  एक  संकल्प  पारित  किया  था

 जिसमें  सुरक्षा  परिषद  से  दक्षिण  अफ्रीका  पर  पूर्ण  व्यापार-रोक॑  लगाने  के  लिए  कहा  गया

 Fees; 14 क्या  फ़ांस  तथा  अमरीका  ने
 संकल्प

 के
 पक्ष

 में  मत  T  और

 उस  पर  भारत  सरकार  का  रवैया  क्या
 है

 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  जी

 (a)  जी  नहीं  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  22  दिसंबर  1965 L£VU0ed
 को  प्रस्ताव  ने०  2054  के  रूप में

 जो  प्रस्ताव  पास  किया  गया  उसके  47  सहप्रस्तुतकर्ता  देशों
 में  भारत  भी  एक
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 28  1966  दत्त

 भारत
 ने  संयुक्त  राष्ट्र  के  ऐसे  विभिन्न  प्रस्तावों

 पर  पूरी  तौर  से
 अमल

 किया है  जिनमें

 सदस्  राज्यों  से  केहा गया  था  वे  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  व्यापार  संबंधी  प्रतिबंध  लगाए ं।

 आकाशवाणी के  कार्यक्रम

 श्री  रामेश्वर  टाटिया 1165.  श्री  नारायण  रेड्डी

 श्री  हिम्मतसिहका  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  ने  जनता  की  रेडिओ
 सुनने

 की  आदतों  सर्वेक्षण

 करने के  लिए  और  आकाशवाणी  के  कार्यक्रमों  का  गुणात्मक  तथा  संख्यात्मक
 मूल्यांकन

 करने  के

 लिए  राजधानी  में  एक  अनुसन्धान  संगठन  स्थापित  किया

 यदि  तो  इस  संगठन  ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया है  ,  और

 तो  उसके  मुख्य  सुझाव  क्या

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 राज  बहादुर  )  हां  ॥!

 और
 आकाशवाणी  से  प्रसारित  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  बार ेमें  श्रोताओं  की :

 प्रतिक्रिया  की  पड़ताल  श्रोता-गवेषण  टुकड़ी  नियमित  रुपये  कर  है  और  यह  काम  बराबर

 जारी  रहता  आकादावाणी  के  कार्यक्रम  बनाते  समय  इस  टुकड़ी  की  रिपोर्ट  पर

 gap  विचार  जाता  इस  टुकड़ी  को  मजबूत  बनाया ज जारहा  है  और  इसके  लिए

 कुछ  पद  अभी  हाल  में  स्वीकृत किए  गए  हें  ।  कर्मचारियों  को  भर्ती  करने  और
 उन्हें

 प्रशिक्षण

 देने
 के

 बारे
 में  कारवाई  हो  रही  है  ।  इन  कर्मचारियों  की  नियुक्ति के  पड़ता  बड़े  माने  पर

 और  अधिक  at  जाएगी  |

 सयुक्त  राष्ट्र
 क  महा  सचिव  द्वारा  श्री  gto  dato  नरसिम्हन को  भोज  पर  निमन्त्रण

 1166.  श्री  नारायण  रेड्डी  श्री  किसान  पटनायक

 थ्रो  रामेश्वर  टाटिया  श्री  यदा पाल सिह

 शी  हिम्मत सि हुका  श्री  चल  का०  भट्टाचार्य

 श्री  aq  लिमये  श्री  मि०  qo  मति

 क्या  वंदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  मह।/सचिव  ने  ची-कडी
 केबिनेटਂ

 श्री  ato  alo  तरन

 सिन्हा  को  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  अय्यूब खां  के  सम्मान  में  दिये  गयें  भोज  में  निमंत्रित  नहीं
 a  ;

 क्या  यह  A
 सच  है

 कि  संयुक्त
 राष्ट्र  महासचिव  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऐसे  भोजों

 में  उन्हें  निमंत्रित  जाता  था  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  cay  :  जी  हां

 तो
 शेफ-द-काबिले

 को  इस  तरह  की  पार्टियों  में  बुलाया  जाता
 भारत

 सरकार  को  नहीं  मालूम कि
 श्री

 सी०  वी०  नरसिम्हन  को  किन  कारणों से  नहीं  बुलाया गया  था
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 भारतीय  नौसेना  लिये  पनडुब्बियां
 1167.  शी  यदा पाल  सिह :  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री श्री  बाल्मीक

 श्री  बागड़ी  श्री  जगदेव  fag  सिद्धांत :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  रामसेवक  त्री  बिष्ट  कामत

 श्री  किसान  पटनायक

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  नौसेना  के  लिए  पनडुब्बियां  प्राप्त  करने  के  प्रस्ताव  में  क्या  प्रगति  हुई

 य  भारत  को  कब  देदी  जायंगी ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  चव्हाण  तथा  :  यह  विस्तार  प्रकट  करना

 लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 श्री  एडवर्ड  हीथ  की  यात्रा

 1168.  श्री  यशपाल  सिह  श्री  Ho  ला०  द्विवेदी

 श्री  मघ  लिमये  :  श्री  स०  च  सामन्त

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  श्री  सुबोध  सदा

 को  भागवत  झा  अजाद  थी  प्र०्  चं०  बरूआ  :

 क्या  बदेदशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन
 के  हाउस  आफ

 कॉमन्स  के  विरोधी  दल  के  नेता  श्री  एडवर्ड  हीथ

 जनवरी  ,  1966  के  प्रथम  सप्ताह  में
 भारत

 आये  थे ;

 उनकी  इस  यात्रा  का  उद्देश्य  कया  था

 उनके  साथ  fra  प्रकार  की  चर्चा  हुई

 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :

 भारत  सरकार  के  नेताओं
 के

 साथ  विचार-विनिमय

 और  जिन  विषयों  पर  बातचीत  की  वे  हे--भारत-पाकिस्तान

 चीन  तथा  भारत  संबंध  ।  ब्रिटिश  श्री  हीथ  ने  ब्रिटिश  कंज़रवेटिव  पार्टी  के  विचार  व्यक्त  किए  और

 हमारे  सुनें  ।  इस  बातचीत  को  बताना  उचित  न  होंगा  क्योंकि  वे  गोपनीय  थीं  ।

 fata  मंत्री  की  Sa  यात्रा

 1169.  At  बागड़ी  श्री  रामसेवक  यादव

 यद्यपि  सिह  डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  fara  पटनायक  श्री  घर  चे  बरूआ  :

 श्री  विश्नाम  प्रसाद  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  sfeart  :  at

 कया  बैदेशिक-कार्य  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 यह

 सच

 है

 कि

 उन्होंने  Garay,

 1965  के  afar
 सप्ताह  में  रूस

 की  यात्रा कीं

 उनकी  क्या  बातचीत
 और

 उनकी  यात्रा  कहां
 सफल  रही

 ?
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 सकना

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 स्वर

 :  जी  विदेश  मंत्री ने  सोवियत  सरकार के
 निमंत्रण  पर  234  26  दिसम्बर  1965  तक  सोवियत  संघ  की  यात्रा  की  थी  |

 विदेश  मंत्री  सद्भावना  यात्रा  पर  गये  थे  ।  उन्होंने  सोवियत  नेताओं  से  आपसी  हित  के

 मामलों  पर  तथा  राष्ट्रपति  अयूब और  प्रधान  मंत्री  शास्त्री के  वीच  मीटिंग  होने  के  विषय  जो  उसक

 क्राई  समय  बाद  होनी  विचार-विभेद  किया  ।

 यह  यात्रा  एक-दूसरे  ga  के  दृष्टिकोण को
 समझने

 में
 सफल  सिद्ध  हुई  ।  मित्र  देशों  के  नेताओं

 क
 साथ  समय-समय  पर  विचारों  का  आदान-प्रदान  हमेशा  लाभदायक  होता  है  और  हमार  face  मंत्री

 पूर  विस्तार  के  साथ  ताशकंद  वार्ता  तथा  विभिन्न  विषयों  पर  हमारी  स्थिति  को  सोवियत  अधिकारियों

 को  समझाने
 में  समर्थ  रहे  ।

 Newsprint  Quota

 1170.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  Sidhesbwar  Prasad  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachbavaiya  :  Shri  Hem  Barua  :

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  e e

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  further  progress  made  in  regard  to  the  supply  of  the  required  quota
 of  newsprint  to  the  newspapers;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  number  of  and  the  demand  for  Indian  language
 newspapers  is  increasing  but  their  development  is  held  up  for  want  of  adequate
 supplies  of  newsprint;  and  t

 (c)  if  so,  whether  any  new  measures  to  overcome  this  difficulty  are  under
 consideration  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Raj  Bahadur)  :

 (a)  During  the  current  year  a  total  increase  of  174  per  cent  (including  5%  given
 at  the  time  of  conflict  with  Pakistan)  over  their  basic  entitlement  of  newsprint
 was  given  to  newspapers.  To  tide  over  the  shortage  of  imported  newsprint  caused
 by  the  uncertainty  in  regard  to  the  import  of  9,450  metric  tonnes  of  newsprint
 under  the  Sixth  Non-Project  Loan  (U.S.A:)  in  repsect  of  which  no  agreement
 has  been  signed,  Government  have  made  available  5,000  metric  tonnes  of  white

 printing  paper  to  registered  daily  newspapers.  Steps  have  also  been  taken  to

 import  an  additional  5,000  metric  tonnes  of  newsprint  from  Abitibi,  Canada
 against  the  ceiling  and  agree

 (b)  Yes,  Sir.  ment
 for  1966-67...

 (c)  In  view  of  the  stringent  fot  eign  exchange  situation,  which  is  likely  to  con-
 tinue  for  some  timé  th  e  only  solution  to  thé:  problem.of  shortage  of  newsprint
 lies  in  increasing  indi
 towards  this  end:

 genous  production.  The
 ipllowang

 reps  bave
 been  taken

 (i)  The  production  capacity  of  the  Nepa  mills  is  being  expanded  from

 39,000  to  75,000  metric  tonnes  per  छापा ५  २
 (ii)  Liceaces  have  been  given  to  two  parties  in:the  private  sector  for  the

 annual  production  of  60,000  and  30,000  metric  tonnes  respectively.

 (iii)  Two  more  schemes  in  private  sector  with  a  total  capacity.  of  65,000
 metric  tonnes.  per  annum  have  been  approved  in  principle  and  letters
 of  intent  issued.

 (iv)  It  is  also  proposed,  ‘to  have  one  largéਂ  unit  with  a  capacity  of  about
 tonnes  per  arinum  in  public  sector  and  the  Nationa]  Industrial *

 Devel
 iS  under  examination.

 lopment  Corporation
 have'submitted

 a  feasibility  :eport,  which
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 High  Power  Transmitter

 1171.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  D.  N.  Tiwary  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  J.  B.  S.  Bist  :

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  ic  state

 (a)  the  progress  so  far  made  in  connection  with  the  installation  of  the  High
 Power  Transmitter;

 (b)  the  causes  for  the  delay;  and

 (c)  when  this  work  will  be  completed?

 The  Misister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Raj  Bahadur)  :

 (a)  The  progress  made  so  far  in  the  prccurement  and  installation  of  the  two

 powerful  transmitters  is  as  follows

 1.  Powerful  medium-wave  transmitter  near  Calcutta

 The  transmitter  equipment  is  scheduled  to  be  delivered  from  USSR  in  the

 second  half  of  1967.  The  possession  of  a  suitable  site  for  the  installation
 of  transmitter  has  been  taken  and  its  soil  investigations  completed  in

 collaboration  with  the  Russian  experts.  Arrangements  regarding  power

 supply,  telephone  link,  etc.  are  being  finalised.  The  C.P.W.D.  has  been

 asked  to  commence  civil  works  on  ancullar:es  pending  receipt  of  design

 drawings  for  the  main  transmitter  building  scheduled  to  be  received  from

 USSR  in  July-August  1966.

 2.  Powerful  medium-wave  transmitter,  Rajkot

 A  contract  has  been  executed  between  Director  General,  Supplies  and  Dis-

 posals  and  a  Yugoslav  firm  on  November  17,  1965  for  the  supply  cf  the
 transmitter  in  the  first  half  of  1968.  A  suitable  site  for  the  installation  of
 this  transmitter  has  been  selected  in  Saurashtra.  Clearance  from  De-

 fence  and  other  authorities  for  this  site  is  being  arranged.

 (b)  These  high  power  transmitters  are  not  manufactured  indigenously.  These

 have  to  be  imported  and  hence  this  delay.

 (c)  The  transmitters  are  likely  to  be  installed  in  6-8  months  from  the  date  of

 receipt  of  equipment.

 Fortification  of  Borders

 1172.  Shri  Kishen  Pattnayak  :  Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :
 Shri  Madhu  Limaye  :  Shri  S.  C.  Samanta  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  Shri  Subodh  Hansda  e e

 Shri  Bagri  :  Shri  Gokulananda  Mohanty  :
 Shri  M.  L.  Dwivedi  चि e  Shri  Sidheshwar  Prasad  :
 Shri  P.  C.  Borooah  :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  decided  to  fortify  some  parts  of  the  Indian

 borders;

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof;  and

 (c)  the  areas  which  have  been  selected  for  such  fortification  for  the  present?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan)  :  (a)  to  (c).  As  stated  by  the

 Defence  Minister  in  the  Lok  Sabha  on  the  8th  November,  1965,  in  answer  to
 Unstarred  Question  No.  316,  the  measures  necessary  for  the  defence  of  our  borders
 are  kept  under  constant  review  and  various  schemes  in  this  regard  are  considered
 from  time  to  time.
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 In  the  light  of  the  experience  gained  during  the  recent  Indo-Pakistan  conflict,
 the  question  of  having  suitable  permanent  defence  works  along  our  borders,  as

 part  of  the  over-all  defence  strategy,  is  also  kept  under  review.  It  will  not  be  in

 public  interest  to  disclose  further  details.

 Lhasa-Aksai-Chin  Road

 1173.  Shri  Kishen  Pattnayak  :  Shri  M.  L.  Dwivedi  :

 Shr3  S.  C.  Samanta  : Shri  Madhu  Limaye  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  Shri  Subodh  Hansda  :

 Shri  Bagri  :  Shri  P.  C.  Borooah  :

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  Lhasa-Aksai-Chin  road  has  been

 compieted  by  China;

 (b)  ifso,  the  extent  of  danger  to  the  security  of  the  Indian  borders  as  a  result
 ofthe  construction  of  this  road;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  neutralize  the  strategic  advantages
 that  would  accrue  to  China  on  account  of  this  road  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan)  :  (a)  Government  are  aware
 that  the  Chinese  have  built  a  road  connecting  Kashgar,  in  South  Sinkiang,  with
 Gartok  in  Western  Tibet,  througth  the  Indiah  territory  of  Aksai  Chin  and  a  fur-
 ther  road  from  Gartok  to  Lahsa.,

 tors.
 (b)  and  (c).  Danger  to  security  is  assessed  on  the  basis  of  many  co-related  fac-

 Tle  construction  of  this  road  by  the  Chinese  is  one  such  factor  which  has
 been  taken  into  account  in  our  defence  planning.

 सीमावर्ती  क्षेत्रों में  प्रचार

 1174.  श्री  श्रीनारायण  दास  :

 at  हेम  बरुआ  :

 श्री  ‘Yo  शर्मा

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कृपा करेंगे कि  :

 )  क्या  सीमा वती  क्षेत्रों  में  प्रचार  कार्य  को  राष्ट्र  रक्षा  का  अभिन्न  अंग  बनाने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि
 हां  तो  इस  की  मुख्य  बातें  क्या  बताई  हें  ?  ,

 सुचना और
 प्रसारण  मन्त्री

 राज
 :

 हाँ  ।

 सके  लिए  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  और  जरूरी  यन्त्र  व  सामान  के  आवश्यक

 प्रबन्ध  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 Kitchens  for  the  Soldiers

 1175.  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  Will  the  Minister  of  Defence  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  are  common  kitchens  and  utensils  for  the  preparation  of
 vegetarian  and  non-vegetarian  meals  for  the  soldiers;

 3759



 Written  Answers  February  28  1966.

 VL ent  hee (b)  whether  vegetarian  s  diers  are  supplied  with  gl ee  and  vegetables  in  place
 of m  ;-and

 Co)  whether  any  demand  for  sepatate  ki:chens
 has  been  made  on  behalf  of  the

 vegetarian  soldiers?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan) :  (a)Yes,  Sir.  But  vegetarian
 and  non-vegetarian  dishes  are  cooked  separately  after  cleaning  the  vessels  uti-
 lised  for  either.  Due  care  is  also  taken  of  the  sentiments  of  the  personnel  while

 serving  the  meals.

 (b)  Ghee  or.  vegetables
 are  not  authorised  sustitutes  for  meat.

 Milk  fresh
 or  tinned  or  milk  powder is  the  authorised  substitute  and

 is  issued  to  vegetarian
 soldiers  in  lieu  of  meat.

 (c)  No,  Sir

 शिमला के  लिये  टॉसमिटर

 1176.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 क्या  शिमला  में  स्थापित  किये  जाने  वाला  ट्रॉसमिटर  जो  दो  वर्ष  पहले  लिया  गया  था  अभी

 तक  भनउपयुक्त पड़ा  है

 यदि  ,  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  का  प्रयोग  किस  प्रकार  किया  जायेगा  ?

 सुचना
 _
 और  प्रसारण  मन्त्री  राज

 :
 और  :  नहीं ।

 ट्रांसमीटर  के  कल
 ज ह

 far  भिन्न  अवधियों  में  आन  को  थे  और  अंतिम  किश्त  1965 में

 प्राप्त  हुई  थी  ।
 ट्रॉलमीटर  मूलतः  आगरा  के  लिए  मंगाया  गया  था  ।  परन्तु  सीमावर्ती  क्षेत्रों  की

 विशेष  आवश्यकता
 के  1963  उक्त  ट्रॉसमीटर  को  शिमला  में  लगाने  का  प्रस्ताव

 किया  था  ।  परन्तु  नेफा  प्रदेश  में  प्रसारण  का  प्रबन्ध  करना  अब  ज्यादा  जरूरी  अतः  ट्रांसमीटर  को

 डिबरूगढ़  में  लगाने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  में  तुफान  से  पीड़ितों  के  लिए  सहायता

 1177.  श्री  बड़

 श्री  प्र०  चं०  बरूआ  :

 श्री  श्रीनारायण  दास

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  ने  पुर्जों  पाकिस्तान  4 THT Fi के
 कारण  क्षति  के  सम्बन्ध  जिस

 में

 15,000  लोगों  के  मारे  जाने  का  अनुमान  भारत  सरकार  से  कुछ  सहायता  के  प्रार्थना

 की  है  ?

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  गई  और

 (3  ). at  इस  बारे  में  सरकार  ने
 क्या  कायवाही की  है  ;.  .

 बैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर
 Sone

 ी  ९  जी  नहीं

 और  पर्व  नहीं  उठत े।
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 ee  ————

 हिन्द  महासागर  में  विदेशी  सैनिक  अड्ड

 1178.  श्री  प्र०्  च०  बरुआ  :  श्री  कोयला  :

 श्री  स०  Alo  द्विवेदी  :  श्री  म०७  ना ०  स्वामी  :

 श्री  भागवत  झा  आजाद  श्री  लक्ष्मी  खास  :

 श्री  सुबोध  सदा
 :  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :

 श्री  स०  चे0०  सामन्त :  श्री  हेम  बरुआ  :

 श्री  मधु  लिमय े:
 श्रीमती  विमला  zat  :

 श्री  किसान  पटनायक :  श्री  दी०  do  शर्मा  :

 at  So  to  चक्रवर्ती  : डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 क्या  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  सभा  में  तत्सम्बन्धी  चर्चा  किये  जानें

 के  पश्चात्  हिन्द  महासागर  में  ब्रिटेन-अमरीका  द्वारा  सेनिक  अड्डा  स्थापित  किये  जाने  के  प्रयास  का

 सदा
 राष्ट्र  संघ  के  माध्यम  से  तथा  अन्य  तरीके  से  विरोध  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही

 बेदेदिक-काय  मंत्री  स्वर्ण  :  भारत  ने  हिंद  महासागर  में  सैनिक  अड्डे  की  स्थापना  का

 मजबूती  से  विरोध  किया  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  सत्र  में  भारत  ने  भी  एक  प्रस्ताव  का  समर्थन

 कया  था  जिसमें  प्रशासनिक  देशों  से  कहा  गया  था  कि  वे  ऐसी  कोई  कारवाई  न  करें  जिससे  मारिशस

 का  प्रदेश  अलग  होता  हो  और  उसकी  प्रादेशिक  अखंडता  भंग  होती  हो  ।

 इस  विषय  पर  ब्रिटिश  अधिकारियों  को  हमारी  चिता
 से  अवगत  करा  दिया  गया  है  ।

 रंगभेद  नीति  के  पीड़ितों  के  लिए  न्यास  निधि

 1179.  श्री  ष्  चल  बरुआ  :  क्या  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संप्रुभता  राष्ट्र  महासभा  की  विशेष  राजनीतिक  समिति  ने  हाल  में  दक्षिण  अफ्रीका  की

 रंगभेद  नीति  के  पीडितों  की  सहायता  करने  के  हेतु  एक  न्यास  निधि  बनाने  के  लिए  एक  संकल्प  पारित
 किया

 यदि  तो  सरकार  ने  ष्  निधि  में  कितना  अंशदान  दिया  ;  और

 पीड़ित  लोगों  दशा  सुधारने  के  लिए  इत  निधि  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  जायेगा  ?

 वेदेदिक-कार्य
 मंत्री

 स्वर्ण  :  विशेष  राजनीतिक  समिति  की  रिपोर्ट  में  की  गई

 सिफ़ारिशों  के  आधार  पर  पं  द  क्त  राष्ट्र  महासभा  ने  इस  विषय  पर  एक  प्रस्ताव  पास  किया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  अभी  तक  इस  निधि  में  कोई  अंशदान  नहीं  दिया  al

 इस  निधि  से  स्वयंसेवी  संगठनों  दक्षिण  अफ्रीका  के  शरणार्थियों  को  बसाने  वाली
 सरकारों  को  और  अन्ध  समूचित  निकायों  को io)  उन  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  अनुदान  जाएगा
 जो  इस  निधन

 पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  प्रस्ताव  में  बताए  गए  इस  प्रस्ताव  की  एक  प्रति  सदन  की

 मेज़ पर  रखी  है
 ।

 में  रखी  देखिये  सख्या  एल०  zo  5609/66]

 मित्रतापूर्ण  संबंधों  तथा  सहयोग  क  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि

 1180.  श्री  रामेदवर  टाटिया  :

 श्री  हिम्मत सिह का  :

 श्री  नारायण

 क्या  aa  दिक-का  थ  ar  यार दि  Tl  AG  बताने  HIT  wey  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  भारतन  संयुक्त  राष्ट्र  में  एक  प्रस्ताव  पेदा  किया था  कि  संयुक्त

 राष्ट्र  महासभा  को  राष्ट्रों  क  बीच  मित्रतापूर्ण  संबंधों  तथा  सहयोग  संबंधी  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के

 सिद्धांतों  को  संहिताबद्ध  करने  से  पहले  एक  ऐसा  संकल्प  पारित  करना  चाहिए  जिसमें  ये  सिद्धान्त

 निहित हों  ;

 उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हें

 यदि  तो  महासभा  में  इस  प्रस्ताव  को  कितनी  सफलता  और

 कितने  देशों  ने  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  ।

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 स्वरण  fag):  भारत  40  अन्य  गूटरहिंत  देशों  के  साथ

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  बीसवें  अधिवेशन  में  इसकी  छठी
 )

 समिति  में  एक  प्रस्ताव  का  मसौदा

 war  जिसका  विषय  राष्ट्र  चार्टर  के  अनुरुप  राज्यों  में  परस्पर  मित्रता  के  संबंध  और

 सहयोग  से  संबद्ध  अंतर्राष्ट्रीय  कान्न  के  सिद्धांतों  पर  विचारਂ  ।

 इस  प्रस्ताव  के  मसौदे  के  प्रवर्तन पे  रा ग्राफ  3  में  कहा  गया  है  कि  महासभा  अंतर्राष्ट्रीय  कानन

 के  उल्लिखित  सिद्धांतों  पर  एक  घोषणा  स्वीकार  करे  गजों  इन  सिद्धांतो  के  विकास  में  और  उ
 in 1.0

 तके

 संहिताकरण  में  एक  महत्वपूर्ण  घटना  हो  ग

 इस  प्रस्ताव  के  मसौदे  में  सबसे  पहले  राज्यों  में  परस्पर  मित्रता  के  संबंध  और  सहयोग से
 संबद्ध  अंतर्राष्ट्रीय  कानून  का  सख्ती से  पालन किए  जाने  की  बात  कही  गई  है  और  इस  तथ्य  का  भी

 उल्लेख

 किया  गया  है  कि  इनके  उत्तरोत्तर  विकास  और  संहिताकरण  से  इन  सिद्धांतों  पर  च्यादा  अमलਂ  किया

 जाएगा  और  इनके  प्रति  सभी  में  सम्मान  की  भावना  बढ़ेगी  और  इस  प्रकार  संयुक्त  राष्ट्र  चार्टर  के  उद्देश्यों
 को

 पुरा  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इस  प्रस्ताव  में  राज्यों  में  परस्पर  मित्रता  के  संबंध  और  सहयोग
 से  संबदूध  अंतर्राष्ट्रीय  कानून  के  सिद्धांतों  की  विशेष  समिति  का  भारत  भी  सदस्य  ar)

 के  काम  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  जिसकी बैठक  27  अगस्त से  2  1964 तक  मे  रसिकों

 सिटी में  हुई
 थी

 ।  प्रस्ताव  के  मसौदे  में  कहा  गया  है  कि  मेक्सिको  सिटी  में  जिस  समिति
 की

 बैठक  हुई
 थी

 उसका  काम  आगे  बढ़ाने  के  लिए  इसी  विषय  पर  एक  विशेष  समिति  बनाई  जानी  चाहिए  तांकि  राज्यों

 में  परस्पर  मित्रता  के  संबंध  और  सहयोग  से  संबद्ध  अंतर्राष्ट्रीय  कानून  के  सात  सिद्धान्तों  का  अध्ययन  पुरा
 किया  जा  सके  ।  इन  सभी  बातों  पर  आधारित  इस  समिति  की  रिपोर्ट  इस  तरह  तेयार की  जानी  थी  कि

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  अंतर्राष्ट्रीय  कानून  के  इन  सिद्धांतो  इनके  उत्तरोत्तर  विकास  और

 करण  को  सरलਂ  बनाने  के  उद्देश्य  एक  घोषणा  स्वीकार  कर  सकती  |

 भारत  और  40  अन्य  गुणरहित  देवों  दवारा  रक्खे  गए  इस  प्रस्ताव  के  मसौदे  की  खास-खास

 बातें  उस  प्रस्ताव  में  शामिल  कर  ली  गई  जो  महासभा  ने  अंत  में  स्वीकार  किया  था  ;  ag  प्रस्ताव

 भी  भारत  ने  अन्य  देशों  के  साथ  मिलकर  रखा  था  ।  जो  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  गया  वह  इन
 प्रस्तावों

 के  बीच  का  था
 जिनमें

 से  एक  प्रस्ताव का  मसौदा  तो
 40

 अन्य  गुट-रहित  देशों  के
 साथ

 मिलकर

 भारत  ने  रखा
 था

 और  दुरे  प्रस्तावों  के  मसौदे  कुछ  यूरोपीय  देशों  कुछ  लातीनी  अमरीकी

 देशों  ने  और  चेकोस्लोवाकिया ने  थे  ।

 महासभा  दुबारा  अंततः  स्वीकृत  प्रस्ताव  में  इन  सिद्धांतों  पर  एक  घोषणा  स्वीकार  करने  की  बात

 गई  है  |  इस  प्रस्ताव के  प्रवर्तन  पैराग्राफ़
 3

 के  अनुसार  पुनर्गठित  विद्रोह  समिति  जो  अंतर्राष्ट्रीय

 कानून के  इन  सिद्धांतों का  अध्ययन  पहली  समिति  के  सभी  सदस्य  हें  और

 कीनिया  और  सीरिया  इसके  नए  सदस्य  हें  ।

 इस  प्रस्ताव के  भाग  के  नई  विशेष  समिति  उन  प्रस्तावों  पर
 भी

 विचार  करेगी

 जो
 मेडागास्कर

 की  सरकार
 ने  अंतर्राष्ट्रीय कानून  के  उल्लिखित  कुछ  सिंदुधांतों के  विषय  में  किए  हें

 ।

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  ने  इस  sears  को  स्वीकार  कर  लिया  जिसमें  भारत  तथा  40  अन्य

 देशों  के  साथ  रखें  गए  प्रस्ताव  के  मसौदे  की  खास-रास  बातें  हें  ।
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 सिंचित  उतर

 धार्मिक  स्थानों के  लिए  वक्फ  बोड़

 1181.  श्री  दल जोत  कया  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  1965
 के

 अतारांकित

 संख्या  1868 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  में  सिक्खों  के  धार्मिक  स्थानों
 की

 भूमि  के  उचित  प्रबन्ध  के
 लिए  बोड़  बनाये  गये

 यदि  तो  इन  बोर्डो  की  आय  किस  प्रकार  प्रयोग  की  जाती  और

 इस  आय  को  शिरोमणि  ग्रुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  को  न  देने  के  कया  कारण  हे  ?

 वैदेशिक-किये
 मंत्री  स्वरण  :

 ,  धामिक  और  दिक्षा  ट्रों  से
 संलग्न  निष्क्रांत

 संपत्ति  के  प्रबंध  और  निपटान  की  जो  योजना  अप्रेल  1960  में  लागू  की  गई  उसके  अंतगंत  पाकिस्तान

 सरकार  ने  पाकिस्तान  में  सिक्खों  के  धार्मिक  पूजा स्थानों  से  संबद्ध  भूमि  का  प्रशासन  करने  के  लिए  एक

 बोड की  स्थापना की  है  ।

 (a)  इस  योजना  के  बोड़  जिन  ज़मीनों  और  अन्य  परिसंपत्तियों  का  प्रशासन  करता

 उनसे  होनेवाली  आमदनी  को  निम्नलिखित  किन्हीं  भी  उद्देश्यों  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  सकता

 (i)  ay ~  तक तो की  और  स्वास्थूथ  संस्थानों  के  लिए  सहायता  जो  कि

 चित  समझे  गए  हों ;

 (ll)  कुष्ट  विधवा  गरीब  घर  और  तकनीकी  और  स्वास्थय

 संस्थान ;

 (11)  विज्ञान  और  कला  के  विद्याथियों  को  छात्रवृत्ति  देना  ।

 पूजास्थान  संपत्ति  की  आमदनी  का  समुचित  उपयोग  करने  की  प्रक्रिया  के  विषव  पर

 पाकिस्तान  पूजा स्थान  संयुक्त  समिति  के  जरिये  बातचीत  चल  रही  यह  समिति  1965  के  पंत-मिर्जा

 करार  के  बाद  स्थापित  हुई  थी  ।  इस  मीटिंग  की  दूसरी  बैठक  पर  पाकिस्तान  सरकार  ने  अभी  सहमति

 नहीं दी  है  हालांकि  हमने  इसके  लिए  कई  बार  ज़ोर  देकर  कहा  है  ।

 प्रतिरक्षा  अनुसन्धान तथा  विकास  संगठन

 1182.  श्री  कर्णों  सिंहजी

 डा०  चन्द्रभान सिह

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिरक्षा  उत्पादन  को  तीब्र  गति  देने  के  उद्देश्य  से  देश  में  उपलब्ध  सभी  वैज्ञानिक  संसाधनों

 मानव  तथा  भौतिक  को  उपयोग  में  लाने  की  दृष्टि  से  क्या  सरकार  का  विचार  प्रतिरक्षा  अनुसन्धान  तथा

 वकास  संगठन  के  छात्र  के  सम्बन्ध  में  निदेश  देने  तथा  उस  की  देख  रेख  करने  के  लिये  एक  वैज्ञानिक
 कार  समिति  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  के  कौन  कौन  से  सदस्य  और

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण हें  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अ०म०  :
 से  :  सरकार के  अधीन  रक्षा  मंत्री

 की  अध्यक्षता  तथा  रक्षा  उत्पादन  मंत्री  की  उपाध्यक्ष ता
 में

 एक  उच्च  स्तरीय  रक्षा  अनुसन्धान  तथा  विकास

 परिषद  पहले  से  विद्यमान  उसका  काम  है  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  का  निदेशन  और

 देख  रेख  और  प्राप्य  वैज्ञानिक  संसाधनों  की  प्रयोग्यता  में  सहायता  देना  ।  अध्यक्ष  और  उपाध्यक्ष

 के  अतिरिक्त  इस  में  सम्मिलित है  रक्षा  सचिव  तीनों  रक्षा  मंत्री  के

 वैज्ञानिक  महानिदेशक  सद्र  सेनाओं  की
 चिकित्सक  महानिदेशक  वैज्ञानिक  तथा

 औद्योगिक  वित्तीय  महानिदेशक  परीक्षण  और  मुख्य  नियंत्रक  अनुसंधान  तथा  विकास
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 A

 तीनों
 सेवाओं

 की  आवश्यकता  के  साथ  साथ  औद्योगिक
 चिकित्सा

 संबंधी  तथा  रक्षा  अनुसंधान  और

 विकास  का  काय  करने  वाले  संगठनों  और  परीक्षण  संगठन  से  सम्यक  और  तालमेल
 सुनिश्चित

 करती हैं
 ।

 विशेष  क्षेत्रों  में  आर०एंड०डी०  कार्यक्रमों  के  पुनरीक्षण  के  लिए  तथा  सलाह  देने  के  रक्षा

 विज्ञान  जैसे  कि
 धातु  हथियार  थि 2 वद्यती, च्झ  इंजीनियरी  नाविक

 सामान  संबंधी  खाद्य
 अनुसंधान

 इत्यादि के  विभिन्न  अनुदानों  के  लिए  सलाकार

 afafad  और  आर०  एंड डी  पेनल  विद्यमान  रक्षा  से  असंबंधित  संगठनों के  वैज्ञानिक  भी  इन

 समितियों  में  से  कुछ  के  सदस्य

 मंत्रिमंडलीय  एक  उच्च  स्तरीय  वैज्ञानिक  मंत्रणा  समिति  भी  विद्यमान  है
 जिसका  एक  सदस्य

 है  वैज्ञानिक  सलाहकार  ।  समिति  में  देश  के  अन्य  बड़े  वैज्ञानिक  संगठनो ंके  प्रतिनिधि  भी  सदस्य

 और यह  समस्त  Sat  के  व्यापक  स्वरूप  की  समस्याओं पर  विचार  करती  और  सरकार को  देश
 में  प्राप्य  मानवीय  तथा  सामान  संबंधी  संसाधनों  की  समन्वित  प्रयोग्यता  में  सलाह  देती  है  ।

 छावनी  बोझ  कर्मचारी

 1183.  श्री  Ho  Ato  विद्याशंकर :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  त्रिपक्षीय  श्रम  सम्मेलन  ने  बहुत  पुर्व  सभी
 सरकारी  तथा  गर-सरकारी

 संस्थानों  से  शिकायतों  के  रे  में  सुनिश्चित  प्रक्रिया  अपनाने  तथा  उसे  अपने  नियमों  में  समाविष्ट  करने

 के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  की  i

 क्या  यह  भी  संच  है  कि  छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारी  कई  वर्षों  से  एसी  प्रक्रिया  के  लिए

 आन्दोलन  करते  चले  आ  रहे  हें  और  कई  अभ्यावेदन  दे  दिये  और

 यदि  तो  सरकार  कीਂ
 उन  पर

 क्या  प्रतिक्रिया

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराोव॑  अपने  fara  भेद  निपटाने  के  लिए  अपनी  प्रक्रिया

 निर्धारित  करने  के  लिए
 उद्योगपतियों

 और  कर्मचारियों  के  पथप्रदशंनਂ  के
 लिए

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 ने  एक  आदश  शिकायत  प्र क्रिया तेयार  की  है  ।

 अखिल  छावनी  ae
 कम  चारी

 संघ  और  स्थानीय  संघ  समय  समय

 निदेशालय  और  सरकार  स्तर  पर  शणक  त्रिसोपानियਂ  वार्ता
 संगठन  के  लिए

 मांग  करते  रहे हं  ।

 (7)  अपनी  शिकायतों  के  लिए  छावनी  ais  कर्मचारी  संघ  और  स्थानीय  संघों  की

 निमित्त  की  मान्यता  के  लिए  नियमों  में  4८  स्तरों  पर  मान्यता  का  उपबंध  पहलें  से  अति  (1)  छावनी

 (2)
 कमान  (3)  निदेशक  सेनिक  भूमि  तथा  छावनी  और  (4)  भारत  यहं

 करने  के  लिएः  औद्योगिक  झगड़े  अधिनियम  के  अधीन'-प्राप्य
 वार्ता

 संगठन  के  अतिरिकत  है  |

 छावनीਂ  बोर्डों  सें  भविष्य  नीची  अंशदान

 1184.  श्री  सन्  ता०  विद्यालंकार :
 नया  प्रतिरक्षा

 ञ  की  बया
 करेंगे

 कि

 क्यो
 यह

 सच  है  कि  सरकार  ने
 एके

 संशोधन  लागू  किया  है  जिस  के  अनुसार  भविष्य  निधि

 अंशदान  की  दर  oh  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  gh  प्रतिशत  कर  दी  गई

 क्या यह  संच  है  कि  ज़बकि  इस  परिचय न  का  सभी  सरकारी  विभागों में  लागू  क़र  दिया  गया

 किन्तु  इस  संशोधनਂ  की  छावनो  बोड़ें  निधि  नियमों  में  न  तो  समा  विष्ट  किया  है  और  न  छावनी
 बों

 कर्मचारियों
 के  सम्बन्ध  में  कोई  परिवर्तन  ही  किया  गया  ak

 (t)  यदि  तो  इस  के-क्या कारण  हैं  ?:

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (aft:  यशवंतराव
 oe  (#)  OTST  निर्वाह  निधि  नियमों  द्वारा

 शासित  कर्मचारियों  के  निर्वाह  निधि  में  सरकार  के  अंशदान  काਂ  मानਂ  1-9-57  से  सवा  छे  प्रतिशत

 से  तिहाई  ऊंपर
 8  प्रतिशत तक  बढ़  दिया  गया  था  ।
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 लिखित
 उत्तर

 तथा  :
 योगदत्त  निर्वाह  निधि  नियम  )  केन्द्रीय  सरकार के  पैदा  के  अधिकारी

 पर  लागू  हू
 और

 तदनुसार  छावनी  बोझ  के  कर्मचारियों  पर  लागू  नहीं  है
 ।

 छावनी  बोर्डों
 द्वारा  निर्वाह  निधि  को  अंशदान  का  दर  राष्ट्रीय  औद्योगिक  ट्रिब्यूनल  1960  के  fasta  द्वारा  शासित

 इस  निर्णय  के  फलस्वरूप  निर्वाह  निधि  को  अंशदान  1-4-1960  से  साढ़े  तीन  प्रतिशत  से  सेवा
 छे  प्रतिशत  तक  बढ़ा  दिया  गया  था  ।  इस  अंदा दान  के  अतिरिक्त  छावनी  are  अगर  उचित  समझे  तो

 निम्न  दरों  पर  बोनस  के  रूप  में  कर्मचारी  के  निर्वाह  निधि  में  अधिक  अंशदान  दे  सकता  है

 10
 वर्ष  की  अनुमोदित  सेवावधि  के  cesta  दो  मास  का वेतन

 1540  की  अनुमोदित  सेवा वधि  के  पांचाल  तीन  मास  का  वेतन  ।

 20
 वह

 की  अनुमोदित  सेवावधि  के  cesta  तीन  मास  को  वेतन  ।

 25  वर्ष  की  अनुमोदित  सेवावधि  के  पश्चात्  चार  मास  का  वेतन  ।

 30
 वर्ष  की  अनुमोदित  सेवावधि  के  पश्चात्  चार  मास  का  वेतन

 ।

 बोनस  संचयी  होते  अर्थात  एक  कर्मचारी  frat  10:  वर्ष  करने  पश्चात्  दो  मास

 की  वेतन  के  तुल्य  बोनस  प्राप्त  कर  लिया  पांच  ag  और  सेवा  कर  लेने  पर  दूसरा  बोनस  तीन  मास

 के  वेतन  के
 तुल्य  प्राप्त

 कर  लेता  '  इत्यादिਂ  ।'

 A.LR.
 Anniversaries  Programme

 .1185.:.  Shri  Hari  Vishnu  Ka  th :
 Will  the  Minister.  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  tastate  +

 (a)  ‘whether  his  attention  has  been  drawn  te  a  report  in  the  Statesman  (Cale
 cutta  Edition)  dated  the  goth  August,  1965,  captioned  ‘AIR  Anniversaries

 Programme’  ;

 (b)  whether  the  report  is  correct;  and

 (c)  the  basis  or  criteria  for  determining  the  inclusion  of  ‘eminent  Indians  in
 the  national

 political  life’
 in

 three  categories  mentioned
 therein

 ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcastin  g  (Shri  Raj  Bahadur)  :

 (a)  and  (b).  Yes,  Sir.

 (c)  The  main  criteria  for  determining.  the  inclusion of
 eminent  persons  in  the

 three  categories  outlined  in  the  press  report
 are

 (1)  the  eminence  of  the  persons  in  their  respective  fields  of  activity;  and

 (2):their  contribution  to  national  life.:

 पूर्वी  पाकिस्तान  में  परमाणु  बीती  कारखाना

 1186.  श्री  हुर  जिष्ण चय
 *  कामत  :

 विश्वनाथ  पाण्डेय :

 कया  बेदेशिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:.

 क्या  सच
 है

 कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  पाकिस्तान में  परमाणु  शक्ति  कारखाने  का

 निर्माण  करनेਂ  के  लिये
 स्केंडिनेवियन

 देशों  की  सरकारों  के  साथ  एक  करार  किया

 (@)  क्या  उक्त
 कारखाना  शांति  प्रयोजनों  के  लिये  होगा  ga  ary  आयोजनों  के  लिये  और

 (a)  सरकार की  इस  प्रतिक्रिया  क्या  है  !

 वेदेदिक-काय  मंत्री  स्वर्ण
 सरकर  को  मालम कि  स्कैंडिनेवियाई  देशों

 ने  पाकिस्तान  में  प्रमा  णु-बिजली  शुरू  करने के  लिए  पाकिस्तान  को  सहायता  देने
 का  कोई

 वचन  दिया  है  4.

 (@)  और  (a)  set  नहीं  उठते  ।
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 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  कानपुर  क  प्रशिक्षुओं  द्वारा  हड़ताल

 1187.  श्री  सुबोध  हंसना
 :  att  विभूति

 श्री  यशपाल सिंह  श्री  वसु मता रो :

 श्री  प्र०  रह  चक्रवर्ती :  श्री  रास पुरे
 :

 श्री  हा०  ना०  तिवारी  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  1965  में  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  कानपुर  के  में

 हड़ताल की  थी ;

 यदि  तो  ऐसे  क्या  कारण  और

 उक्त  हड़ताल  कितने  समय  तक  चलती  रही  और  किस  शत  पर  हड़ताल  तोड़ी  गई  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ०  स०  :  (*)

 पंजाब  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  सोधे  प्रवेश  पाने  वाले  शिशुओं  ने  प्रवेश  पाने  कौ  तिथि  से

 अपने  शिशिक्षुता  के  पं जो बद्ध  किए  जाने  की  माँग  पर  जोर  देने
 के  लिए  हड़ताल  कर  दी

 वह  राष्ट्रीय  शिशुता  परीक्षा में  बैठने  के  अधिकारी  बन  सकें  |

 हड़ताल  14-12-1965 से  13-1-1966  तक  रही  ।  शिशुओं  की  पंजीकरण  की

 मांग  पुरी  कर  दी  गई  ।  हड़ताल  अवधि  के  उत्तर  भाग के  दौरान  प्रसतुत  की  गई  कई  अन्य  मांगों

 पर  एच  ०ए०एल०  में  विचार  हो  रहा है  |

 Marathi  Broadcasts  from  Bombay  Radio  Station

 1188.  Shri  Madhu  Limaye  :

 Shri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  resolution  passed

 by  the  Marathi  Sahitya  Sammelan,  Hyderabad,  demanding  that  Marathi  should

 be  the  principal  language  of  broadcasts  from  Bombay  Radio  station;  and

 (b)  ifso,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Raj  Bahadur)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 b)  Marathi  is  already  the  principal  language  of  broadcasts  from  Bombay
 Station  of  All  India  Radio.  It  has  been  the  policy  of  All  India  Radio  to  broad-
 cast  Majority  of  programmes  from  each  station  in  the  main  language  of  the

 region  to  which  it  caters.

 The  Bombay  ‘B’  channel,  which  is  the  strongest  of  the  three  channels  of

 the  Bombay  Station,  is  mainly  devoted  to  programmes  in  Marathi.

 Broadcast  from  Dacca  Radio

 Shri  Subodh  Hansda  : 1189.  Shri  Kishen  Pattnayak  :

 Shri  Madhu  Limaye  :  Shri  P.  R.  Chakraverti  :

 Shri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Informatien  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 a)  whether  Government  have  drawn  the  attention  of  the  Government  of

 Pakistan  towards  the  broadcast  from  Dacca  Radio  in  which  the  poems  of  the
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 national  poet  of  Bengali  language,  Kazi  Nasurul  Islam  are  given  out  with  a
 communal  tinge;  and

 (9)  150,  the  reaction  of  the  Government  of  Pakistan  thereto ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Raj  Bahadur)  :

 (a)  No,  Sir.

 (9)  Does  not  arise.

 श्रीलंका  ऑडियो  को  विज्ञापन  ठेका

 1190.  श्री  उमानाथ  :  सुचना और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  निर्माता  संघ  ने  श्रीलंका  रेडियो  से  अपना  वार्षिक  विज्ञापन
 ठेका  वापिस  लेने  का  निष्चय  किया

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  sitar  सरकार  का  विचार  जवाबी  कार्यवाही  के  रूप में  श्रीलंका
 में  प्रदर्शन  हेतु  हिन्दी  तथा  तमिल  फिल्मों  के  आयात  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने  का  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  श्रीलंका  सरकार  के  प्रतिनिधियों  तथा  भारतीय  फिल्म  निर्माताओं  के
 बीच  कोई  बातचीत  हुई  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण मंत्री  राज  :  और  :
 ऐसी  खबर

 थी  कि  रेडियो
 सीलोन  के  व्यापार-वि  भाग  द्वारा  भारतीय

 थ  रि
 wea  गीतों  के  रिकार्डों  के  प्रसारण  के  सम्बन्ध  में  भारत  के

 फिल्म  निर्माताओं  और  रेडियो  सीलोन  के  सोच  मतभेद थे  ।  पता  चला  है  कि  भारतीय  फिल्म

 ताओं  और  रेडियो  कोलोन  के  प्रतिनिधियों  में  बातचीत  के  बाद  ये  मतभेद  समाप्त  हो  गय  है  ।

 नहीं  :

 ~  तक
 अफ्रीका  एशियाई  देशों  क

 ~
 1191,

 श्रीमती  रेणुका  बड़कटकी
 :  श्री  राजेश्वर प  मात्ना प्रणब

 श्री  सुबोध  हंसना  :  श्री  च्य््द  सहाय  पाण्ड्य  :

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  श्री  रवीन्द्र  व

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :  श्री  रा०  बस

 श्री  बरूआ  :  भरी  राम  यादव  :

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  थी  WTA  लाल  बरवा

 श्री  प्र०  रण  चक्रवर्ती  :

 कया  बेदेशिक-फाये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  अफ्रीकी-एशियाई  देशों  के  केडिटों  को  भारतीय  प्रतिरक्षा
 ्र 1.0  और प्रतिष्ठानों  में  प्रशिक्षण  की  सुविधायें  देने  की  कोई  योजना  स्वीकार  की

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य
 मंत्री  स्वरण  :  और  :  एसो-एशियाई  देशों  के  कैडेटों  को  कुछ

 ay  के  लिए  भारतीय  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  है  ।

 इन्हें  रक्षा  अकादमियों  में  अथवा  कालिजों  में  स्थान  दिया  जाता  है  ।  अधिकांश  मामलों  में  सम्बद्ध
 a  प्रशिक्षण  का  कुल  खर्च  बर्दाश्त  करता  है  ।  कुछ  मामलों  में  भारत  सरकार  की  कुल  खर्च

 या
 उसका कुछ  भाग  बर्दाश्त  करती  है  |
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 प्रतिरक्षा  करमचारियों  को  उदार  रियायत

 1192.  श्री  Ho  ना०  विद्यालंकार :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  और  उन  के  परिवारों  को  उदार

 रियायतें  दी

 क्या  पंजाब  सरकार  द्वारा  किये  गय  व्यय  का  कोई  भाग  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिया  गया  है

 (a)  क्या  पंजाब  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  योजना

 बनाई गई  अथवा  उसका  कोई  व्यय  केन्द्र  द्वारा  भी  aga  किया  जाता  और

 यदि  तो  किस

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (3  यदावन्तराव  (a  जी  al  ।

 जी  नहीं  तदपि  केन्द्रीय  ल  (2 RUATe,  और
 कपूरथला

 जिलों  में

 पुर्व  सनिकों  के  लिए  भूमि  पर  आवास  की  पुरानी  योजनाओं  के  संबंध  में  अनुदानों  और  ऋणों  के  रूप  में
 अंशदान  दिया  |

 तथा  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  पंजाब  के  तपु  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए

 कोई
 योजना

 नहीं  बनाई  है  ।  तदपि  राजस्थान  सरकार  ने  पंजाब  के  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  राजस्थान न नहर
 क्षेत्र  में

 1  लाख  एकड़  भूमि  सुरक्षित  कर
 रखी  भूमि  देने

 की  विस्तृत  योजना  अभी  बनाई  जानी  और  मामले

 पर  राज्य  सरकार  से  लिखा  पढ़ी  जारी  है  ।

 राष्टीय  कोष  म  राज्यों  सदियों  का  अंशदान

 1193.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  न्याय  कयों  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 31  1966  तक  विभिन्न  राज्यों  के  मंत्रियों  तथा  उप-मंत्रियों ने  राष्ट्रीय  रक्षा

 कोष  में  कितना  अंशदान  दिया  था  और

 gia  अंशदान  के  अतिरिक्त  उन्होंने  किस  प्रकार  की  कटौती  कराने  की  इच्छा  प्रकट  की

 प्रधान
 नं

 त्री  अनुपवीत  मंत्री
 इन्दिरा  ately )  :  अंश दा तो  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष

 yb  pated
 के  लिये  अंशदान उ  a  विभिन्न  संग्रह  संस्थानों  को  सीधे  रूप  से  देते  हें  ,  जिन्हें  एसे  अंश  दान  लर

 ने  के  लिये

 अधिकृत  feat  गया  है  |  are  rit:  20.0  बर रानू सार कोई  लेखा  नहीं  रखा  जा  रहा  तथा  खेद  है  कि

 अभीष्ट  सुचना  प्रस्तुत  वरना  सम्भव  चटा  लि  ।

 अपेक्षित  सुचना  उपलबध  नहीं है
 ।

 प  थ
 gat  पाकिस्तान  से  तथा  पूर्वी  पाकिस्तान  को  लोगों  का  आना  जाना

 1194.  थी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  कया  aafan-ata  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  पाकिस्तान
 के

 ऐसे  गर मुस्लिम
 शरणार्थियों  की  संख्या  क्या है

 जो  गत  12  मास  के  दौरान

 भारत  से  अपने  मूल  घरो  को  वापस  चले  गये  और

 उसी  अवधि  में  कितने  भारतीय  मुस्लिम  भारत  से  पाकिस्तान  चले  गय ेहू  और  वापिस  नहीं

 लौटे  न्

 देशों  कार्य  मंत्री  (fi  स्वरण  faz)  और  :  ag  सुचना  इकट्ठा  की  जा  रही  है  और

 सदन  की  मेज पर  रख  दी  जाएगी  |

 भारत-पाकिस्तान  संघ  मं  सारे  गये  सैनिकों  के  बकाया  वेतनों  का  भुगतान

 1195.  श्री  चिइ्चनाथ  पाण्डेय :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  भारत-पाकिस्तान  संघ  में  मारे  गये  सैनिक  कर्मचारियों  के  बकाया  वेतनों  और  भत्तों

 से  संबंधित  नि कितने  मामलो  पर  अभी तक  निणय  नहीं  किया  गया  और
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 तो  इसमें  विलम्ब  के  बया  कारण हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (sit  यशवंतराव  :  2735  में  से  केवल  475  मामले  ऐसे  है  कि

 जिनमें  मारे  गए  सेनिक  से वि वर्ग  के  निकटस्थ  सम्बन्धियों  को  उनके  तत  aria नाग  दीद  ल  त्तों  का  अन्तिम  शेष  भाग

 की  अदायगी  करना  अभी  बाकी  है  ।

 (@)  अदायगो  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  हें

 (1)  यूनिटों  और  संचित  लेखा  अधिकरणों  से  हिसाब  के  बैंकों  पत्र  को  प्राप्ति  न  होन ेके  कारण

 हिसाब  सम्पूर्ण  नहीं  अथवा

 2)  असैनिक  अधिकरणों  की  रिपोर्ट  पर  आधारित  उनके  कानूनी  उत्तराधिकारी  अभी  निर्धारित

 किए  जानें  या

 (3)  निकटस्थ  सम्बन्धियों  को  भेजे  गये  मनीआर्डर  बिना  भुगतान  हुए  वापस  आ  गए  हूं

 दीं उन्होंने  अपने  स्थान  बदल  लिए  और  उनके  वत  मान  पते  ज्ञात  न  i

 नेफा
 में  भारतीय  वायु  सेना  के  विमान  की  दुर्घटना

 1196.  श्री  चि शव नाथ  पाण्डेय  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धुलेइवर  मोना  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  15

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क
 1965

 के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  536  के  उत्तर  के  संबंध  में

 क्या
 )  में  हुई  भारतीय  वायु  सेना  के  विमान  की  दुर्घटना  की  जांच  करने  के

 लिये  नियुक्त  की  गई  जांच  अदालत ने  इस  बीच  जांच  qu  वरली  है  ;  और

 यदि  तो  उस  से  केय  निष्कर्ष
 निकला  है

 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदशवन्तराव  :  जी  हां

 (@)  कोर्ट  आफ  इन्क्वायरी  ने  निम्न  निर्णय  व्यि

 विमान  पूरी  रह  से  सेवा  योग्य  था  ।  विमान  का  कर्मी  ढल  उड़ाने  के
 लिए  सक्षम  था  ।

 विमान  पर  उचित  सामान  Alar  गया  उड़ान  के  लिए  उचित  निदेश  दिए गए  दुर्घटना  रिज  के

 ऊपर  इंजन  में  आग  भड़क  उठने  से  लगी  जिस  से  विमान  चालक  के  लिए  किसी  सराफ  क्षेत्र  में  विमान  को

 उतारने  के  स्थान  द्दीन  के  लिए  पर्याप्त  ऊंचाई  प्राप्त  न  हो  सकी  |  चूंकि  इंजन  वे  अवे  प्राप्त  न  हो  सके

 अचानक  आग  भड़क  उठने  बा  कारण  नहीं  जाना  जा  सका  |  इंजन  की  गती  fafa  में  विमान  चालक  और

 रामायण  चालक  ने  कोई  असाधारण बात  रहीं  देखी  थ  न  हीं  उन्हें  दूसरी  प्रकार  के  कम्पन  को  ही

 आभार  हुआ  था  ।  बचाव  /उत्तरजीवित्ता/निकास  संबंधी  साज़ ता मान  की  क्रियाओं  में  कोई  त्रुटि  न  थी  ।

 परोक्ष  तौर  पर  विमान  चालक  को  इस  दुर्घटना  का  उत्तरदायी  ठहराया  गया  क्योंकि  उसने  निदेशों
 की  अवहेलना  की  और  परिचालन  प्रक्रिया  के  परिमाप  पर  दूर  न  रहा  ।  अनुशासनिक  कार्यवाही  शुरू
 करदी  गई

 आकाशवाणी  की  पत् निष्ठाओं  का  मुद्रण

 1197.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  15  1965  के
 कित  प्रश्न  संख्या  526  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  की  पत्रिकाओं  के  मुद्रण  की  शर्तों  का  उल्लंघन  होने  के  बारे  में  को  गई

 जाँच  पूरी  हो  चुकी
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 यदि  तो  कया  मुख्य  निष्कर्ष  निकले हूं  ;

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 सुचना और  प्रसारण  मंत्री
 राज  और  :  जांच  अभी  चल

 रही  है
 ।

 (7)  मामले  में  कई  कानूनी  qed  जिन  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 Information  Centres  in  Bihar

 1198.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bihar  ranks  second  in  the  country  in  respect
 of  population;

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that  there  are  more  than  one  Information  and

 Broadcasting  Centres  in  the  States  having  lesser  population  whereas  there  1s

 only  one  centre  in  Bihar;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  North  Bihar  has  been  totally  neglected  in  this

 respect;  and

 (d)  whether  Government  propose  :o  set  up  an  information  centre  at  Motihari,
 District  Champaran?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Raj  Bahadur)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  to  (d).  At  the  Conference  of  State  Ministers  for  Information  held  in

 January  1955  it  was  decided  that  Information  Centres  (not  Information  and

 Broadcasting  Centres)  might  be  set  up  at  three  levels,  द  6.0  in  villages,  district

 headquarters  and  State  capitals.  At  the  village  level,  they  are  to  be  set  up  in

 Community  Project  and  National  Extension  Service  areas  by  the  Community

 Projects  Administration;  at  district  head  quarters  by  the  State  Governments

 and  at  the  State  capitals  by  the  State  Governments  in  collaboration  with  the  Cen-

 tral  Government.

 The  cost  of  Information  Centres  set  up  at  State  capitals  is  shared  between

 the  Geatral  and  the  State  Govts.  concerned  on  a  50:50  basis.  This  principle  of

 cost-sharing  was  later  extended  to  a  second  Information  Centre  in  addirion  to  the

 one  at  State  capital,  if  the  State  Govt.  would  be  prepared  to  set  up  one  at  an

 important  town  considered  suitable  from  the  point  of  view  of  population,  industr\
 or  commerce,  etc.  The  Central  Govt.  would  agree  to  meet  50%  of  the  cost  there-

 of  on  merit  in  each  case.

 The  Govt.  of  Bihar  set  up  an  Information  Centre  at  Patna  towards  the  end

 of  January  1956  for  which  the  Central  Govt.  share  the  cost  with  the  State  Govt.

 on  a  50:50  basis.  The  Govt.  of  Bihar  has  not  so  far  made  any  proposal  for  a  se-

 cond  Information  Centre  on  the  same  basis  in  that  State.  Govt.  of  India  are  noi

 aware  whether  the  Govt.  of  Bihar  proposes  to  set  up  an  Information  Centre  al

 Motihari,  District  Champaran.

 Under  the  scheme  referred  to  above,  there  are  two  Information  Centres  run  on

 a  50:50  Cost-sharing  basis  in  the  States  of  Madras,  Maharashtra,  Madhya  Pradesh,

 Mysore,  Rajasthan  and  Andhra.  In  the  S  Le ate  aft  ॥ क  P, ALU  Ul  Ayed  (largest  populated  State
 in  India),  Bihar,  Assam,  Orissa,  Kerala,  however,  there  is  only  one  Informatioa
 Centre  run  on  the  same  basis.
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 क  कात

 Enquiry  into  firing  on  labourers  of  Tarapore  Atomic  Energy  Plant

 1199.  Shri  Madhu  Limaye  Shri  Daji  :

 Shri  H.  C.  Soy  : Shri  S.  M.  Banerjee

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  :  Shri  M.  R.  Krishna  :

 e Shri  Kajrolkar  e  Shri  M.  L.  Jadhav  :

 Shri  Gokulananda  Mohanty  :  Shri  Jedhe  :

 Shri  Yashpal  Singh  :  Shri  Baswant  :

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  fact  that  the  police  resorted  to  firing  on  the  labourers  ct

 Tarapore  Atomic  Station,  who  were  on  strike  from  the  gth  December,  1965  as
 a  result  of  which  eight  labourers  were  killed;

 (b)  ifso,  the  details  of  the  incident  and  whether  compensation  has  been  given
 tothe  families  of  those  killed  and  injured;  and

 (c)  whether  the  State  Government  has  been  asked  to  hold  a  judicial  inquiry
 into  this  firing  and,  if  so,  with  what  result?

 Prime  Minister  and  Minister  of  Atomic  Engery  (Shrimati  Indira

 Gandhi)  :  (a)  &  (b).  The  facts  are  reported  to  be  as  under

 The  workers  of  M/s.  echtel  India  Ltd.,  one  of  the  sub-contractors  of  In-
 ternational  General  Electric  Company,  the  main  contractor  for  the  construction
 ofthe  Tarapur  Atomic  Power  Station  struck  work  on  December  9,  1965.  The
 situation  at  the  Project  site  was  peaceful  till  December  28.  The  situation  detericrat-
 ed  on  December  29,  when  a  scuffle  started  at  the  canteen  in  Bechtel’s  labour

 camp.  During  the  disturbance,  the  canteen  was  ransacked  and  glassware  and

 crockery  broken  by  the  strikers.  It  is  reporced  that  the  efforts  of  the  police  to

 pacify  the  mob  having  failed  and  even  a  lathi  charge  and  the  use  of  tear  gas  prov-

 ing  ineffective,  the  police  were  compelled  to  open  fire.  As  a  result  of  the  firing,
 8  persons  were  killed  and  12  injured,  one  of  whom  died  later  in  hospital.  52  po-
 lice  officers  and  men  were  also  injured.  The  situation  was  brought  under  control
 the  same  day  late  in  the  evening.  No  further  incidents  were  reported  thereafter

 till  the  end  of  the  strike  on  January  29,  1966.  No  compensation  has  been  paid

 by  the  State  Government  to  the  families  of  the  persons  killed  or  injured  in  the

 iring.

 (c)  A  magisterial  inquiry  into  the  firing  is  being  held.

 Contributions  to  Pak.  War  Fund

 1z00.  Shri  Bagri  :  Shri  Yashpal  Singh  :

 e Shri  Ram  Sewak  Yadav  Shri  Rajdeo  Singh  |

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No.  1482  regarding  contributions  to  Pakistan  War  Fund

 on  the  29th  November,  1965  and  state  :

 (a)  whether  the  enquiry  in  this  connection  has  been  completed;

 (b)  ifso,  the  number  of  defaulters;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  against  those  persons?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Sardar  Swaran  Singh)  :(a)  Enquiries
 are  still  under  way.

 (b)  &  (८).  On  completio:  enquiries,  appropriate  action  will  be  taken.
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 Chinese  soldier  captured  by  Indian  Troops

 1201.  Shri  Kishen  Pattnayak  :  Shri  Bade

 Shri  Bibhuti  Mishra  : Shri  Madhu  Limaye  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  Shri  D.  Puri:

 Willthe  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  Chinese  soldier  has  recently  been  taken  prisoner  by  the  Indian

 troops  in  the  Central  Sector  of  the  Northern  border;
 desi UC  Sst (b)  whether  this  Chinese  soldier  has  expressed  his  re  to  go  to  Formosa;

 and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  Chavan)  :  (a)  Yes.

 (b)  No.

 (c)  Does  not  arise.

 सीमा  क  साथ  साथ  मू तपु वं  सैनिकों  का  बसाया  जाना

 1202.  श्री  गोपाल दत्त  मांगी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  as  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  सैनिकों  को  पाकिस्तान  के  साथ  लगती  हुई  सीमा  के  साथ  विशेष  कर

 आसाम  और  जम्मू  तथा  कामचोर  में  किसी  योजनाबद्ध  ढंग  से  बसाने  का  कोई  अब  तक  प्रस्ताव  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्यो  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 मंत्री  यश्वन्तराव  :  तथा  :  कुछ  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  भूतपूर्व

 सैनिकों  के  पन रा वास  के  सुझाव  प्राप्त  हुए  और  वह  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 Forged  passports

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be
 1203.  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  apprehended a  gang  engaged
 in  making  forged  passports;

 (b)  if  so,  whether  some  Government  employees  are  also  involved  therein;
 and

 (c)  ifso,  their  names  and  the  departments  to  which  they  belong?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  :  (a)  Two  in-

 dividuals  were  arrested  on  December  21,  1965  on  the  charge  of  being  involved  in.

 the  forgery  of  passports.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 सीपीएम  क्षेत्रों  में  सेनिक  की  नियुक्ति

 1204.  श्री  हेम  राज  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेष  1962  में
 हुए  चीनो  आक्रमण  से  gs  तथ  उसके  पश्चात्  सिक्किम  क्षेत्र  को

 रिक  क्षेत्र  माना  जाता

 क्या  वहां  पर  नियुक्त  सेनिक  अधिकारियों  को  सिक्किम  प्र  faq, ब  र  भत्ता  दिया  जाता  था  और

 यदि  तो  उसकी  दर  क्या थी
 और  क्या  उनको  मुक्त  राशन  भी  दिया  जाता  था  ;
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 नाग  गए

 क्या  अधिकारियों  को  वह  1962  से  उपभोग  में  लाये  गये  राशन  का  मूल्य  भुगतान  दरों  पर

 चुकाने के  लिये  कहा  गया  जो  कि  राशन के  धन  से  तीन  गुना

 क्या  बहुत  से  सम्बन्धित  अधिकारी  इस  बीच  मर  चुके  मारे  गये  जरूरी  हो  गये

 अपाहिज  हो  गय  है  अथवा  लापता  और

 (&)  कुल  कितने  अधिकारियों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ा  है  और  उनमें  व्याप्त  असन्तोष  क  दुर  करने

 के  लिय  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  किया  गया है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 यंदावन्तराव  :  (*)  से  (&)  तक  :

 एक  विवरण सभा  पटल
 पर

 रखा
 गया  है  ।

 में  रखा  गया  |
 देखिये  संख्या  एल०  टी०  5610/66]

 ब्रिटेन के  लिए  पारपत्र

 1205.  थो  धुलेइवर  मीना :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका :

 क्या  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 25  1965  से  आज  तक  ब्रिटेन  के  लिए  कितने  पारपत्र  दिये  गय  है  ;

 (@)  इस  अवधि  में  कितने  प्रौढ़ता-पत्र  और

 (a)  इस  अवधि  में  कितने  प्रर्थना-पत्र  नामंजूर  किये  य

 संवेदक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :  3409(31-1-669)

 3583

 321

 ब्रिटन  के  निरस्त्रीकरण  मंत्री  का  चीन  के  सम्बन्ध  सें  वक्तव्य

 1206.  श्री  दे०  द०  पुरी  :
 क्यो  वैदेशिक-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 :

 क्यो  सरकार  का  ध्यान  ब्रिटेन  के  लि रखी करण  मन्त्री  दवारा  दिये  गये

 इस  आशय  के  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  चीन  आगामी  दस  वर्ष  में  विश्व  शान्ति  को  भंग  करने

 में  समय  हो

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्यो  चीन  के  बढ़ते  हुए  खतरे  के  विरुद्ध  विश्व-मत  बनाने  के  सम्बध  में  कोई  कार्यवाही
 प्रारम्भ  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हूँ  ?

 VAT aga बददिल-कार्य  मंत्री  स्वर्ग  :  (a)  सरकार  ने एप  व्य  की  रिपोर्ट  देखी  हैं  जो  ब्रिटेन

 के  निरस्त्रीकरण  मंत्री  ने  इस  विषय  पर  दिया  था  ।

 और  :  सरकार  चीन  के  परमाणु  कार्यक्रम  से  चितित  है  और  चीन  की  ओर  से

 अंतर्राष्ट्रीय  शांति  और  सुरक्षा  को  जो  ख़तरा  पैदा  हो  गया  उसके  विरु दूध  मत  बनाने  का  भी  उसने

 प्रयत्न  किया  है  ।

 भारतीय  स्थल  सेना  क  आरक्षित  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  we

 1207.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 a ि क्या  भारत-पाकिस्तान  संघ  के  दौरान  उ
 EN ्य  के  लिये  बुलाये  गये  आरक्षित  सैनिक  aa

 चोरियों  का  अन्य  वियोजन  कर  दिया  गया
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 क्या  यह  सच
 है

 कि  आरक्षित  सैनिक  क्  बारियों पों  पर  अभी  तक  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा

 1888  में  बन  गये  नियम  लागू  होते

 क्यो  मुक्त  मकान  किराया  और  नगर  प्र  कर  भत्ते  के  बदले  में  उनके  वेतन  से  25

 रूपये काटे  जा  रहे

 क्यो  प्रादेशिक  सेना  के  कर्मचारियों  पर  भिन्न  नियम  लाग  होते  हें  और  उनके  वेतन  से  यह

 elt  नहों  की  और

 (=)  यदि  तो  इस  के  क्यो  कारण  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :  जी  हां  ।  भारत-पाकिस्तान युद्ध  के  दौरान
 बुलाए  गए  रिज विस्ट ों  को  31-3-1966  तक  डिस्चार्ज  करने  अथवा  रिज़वी  में  स्थानान्तरित  करने

 के  लिये  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  हें  ।

 जी  परन्तु  इंडियन  food  फ़ोर्सिज़  एक्ट  1888  और  उसके  aaa  बनाए गए  इण्डियन

 frag  फांसी  में  जहां  आवश्यक  हुआ  1947  में  संशोधन  कर  दिए  गए  है  ।

 (a)  अगर  बुलाए  असन चिक  सरकारी  कम  चारी  वेतन  के  असैनिक  दर  प्राप्त  करना  नयन  करें  तो

 निश्शुल्क  राशन  के  बदले  25  रुपये  काट  जाते  ह  ।  afar  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  प्राप्त  किया

 जाने  वाला  मकान  किराया और  प्रतिपूरक  भत्ता  सुरक्षित  नहीं  किए  जाते  adi  स्थानीय  और

 प्रतिपूरक  भत्ते  सैनिक  वेतन  पद्धति  और  नियुक्ति  स्थान  के  अनुसार  नियन्त्रित  किए  जाते  हैं  ।

 जो  att
 =

 (  )  प्रादेशिक  सेना  के  सेविवर्ग  ऐसे  असैनिक  होते  हूं  जो  देश  की  रक्षा  के  लिए  अपना  rag
 समय  देना  स्वीकार  करते  और  ag  अपने  अस  निक  व्यवसायों  के  भंग  हो  जाने  के  फलस्वरूप  वित्तीय

 तथा  असुविधाओं  को  अपनी  स्वच्छ  से  सहन  करते  जबकि  रिक्वेस्ट  ऐसे  सेविवर्ग  हें  जिन्होंने
 सेना  को  अपनी  जीविका  बनाया है  और  जो  व्यावसायिक  तौर  पर  सैनिक  है  ।  प्रादेशिक  सेना  सेविंग

 प्रादेशिक
 सेना  नियमों

 द्वारा  शासित  जिन
 में

 प्रादेशिक  सेना
 में  सेवा  के  बुलाएं जोने  सैनिक  अथवा

 असैनिक  वेतन  के  निश्शुल्क  राशन  अथवा  उसके  बदले  किसी  भत्ते  के  कारण  किसी  प्रकार  की

 कटौती  का  कोई  उपबंध  नहीं  है  ।

 सदस्यों  के  शिष्टमंडल  का  प्रतिवेदन

 1208.  श्री  बसुमतारी  :

 श्री  रामपुरे
 :

 क्या  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  यहं  सच  है  कि  संसद्  सदस्यों  के  उस  शिष्टमंडल  जो  अफ्रीका  गया  एक
 वेदन

 में
 प्रधान  मंत्री

 को  बताया है  कि  भारत  में  आने  वाले  छोटे  देशों  के  प्रति  निधियों  की  ओर  उतना  ध्यान

 नहीं  दिया  ज  जितना  कि  बड़े  तथा  धनी  देशों  के  प्रतिनिधियों  की  ओर  feat  जाता

 इस  सम्बन्ध में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  उन  देशों ने  ऐसी  शिकायत  की  थी  ?

 वें
 दैनिक-कराये  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  एक  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  ने  सुझाव  दिया  था  कि

 भारत  आने  वाले  छोटे  देशों  के  प्रतिनिधियों  पर  उतना  ही  ध्यान  fear  जाना  चाहिए  जितना  कि  बड़
 और  समृद्धशाली  देशों  के  प्रतिनिधियों  पर  दिया  जाता है  ।

 यहां  आने  वाले  जो  विशिष्ट  व्यक्ति  राजकीय  अतिथि  उनका  हमारी  परंपरागत
 रीति  के  अनुरूप  हार्दिक  और  पर्चे  ge  स्वागत  क्या  जाता  चाहे  उनके  देश  का  आकार  कुछ भी  हो  ।

 जो  नहीं  ।

 3774



 28,  फरवरी  1966  लिखित  उत्तर

 भारत-पाकिस्तानः
 संघर्ष

 क
 दोरान  शहीद  हुए  जवानों

 क
 weal

 क
 लिये  शिका  की  सुविधा

 1209.
 श्री  बं सुमता रों  :

 क्या प्रतिरक्षा मंत्री  ag  बताने
 को  छपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  हाल  के  भारत-पाकिस्तान  संघर्ष  के  दौरान  शहीद  हुए  जवानों  और

 अधिकारियों
 के  बच्चों को  सरकार  द्वारा  एक  प्रकार  से  आश्वासन  दिया  गया है  कि  उनकों  तकनीकी

 शिक्षा  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं दी  जायेंगी |  और

 (@)  सर्दी  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रो  यदावन्तराव  :  तथा  :  क्सी  प्रकार  के  आश्वासन  का

 we  ही  नही ंहै  क्योंकि  ऐसे  व्यक्तियों  को  तकनीकी  शिक्षा  के  लिए  सामान्य-तौर  पर  प्राप्य  सुविधाएं
 प्राप्त  होंगी  ।

 दिल्ली में  जवानों  के  आशित  बन्धु

 1210.  श्री  शिवचरण  गुप्ता  :  क्यो  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कुआ  करेंग  कि  :

 हाल  के  भारत  संघर्ष  में  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कितने  जवान  शहीद  हुए
 2  तथा  अपाहिज  हो  गये  हैं  ;

 सरकार  द्वारा  उनके  परिवारों  को  कितनी  राहत  तथा  सहायता  दी  गई  और

 क्या  दिल्ली  में  जबानों  के  आश्रित  बन्धुओं  की  देखभाल  करने  के  लिये  स्थानीय  स्तर  पर  कोई

 संगठन  स्थापित  किया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (at  यशवन्तराव  :  12  मारे  गये  थे  और  निर्योग्यता  एक  भी  नहीं

 हुआ  ।

 प्रभावित  कुटुम्बों  को  दी  गई  राहत  और  सहायता  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  मृतक  के  पद  पर  आधारित  एक  यंकमुश्त  उपदान  |

 (92 a \  )  विशेष  कुटुम्ब  पेन्शन  और  पहले  7  वर्षों  के  लिये  मृतक  अन्तिम  प्राप्त

 भूत  वेतन  का  दो  तिहाई  ;  और  उसके  पश्चात्  वर्तमान  दरों  का  दुगना  जो  अन्तिम  प्राप्त

 आधारभूत  वेतन  के  दो  तिहाई  से  अधिक  न  अथवा  अगर  अधिक  लाभ  कर  हों  वर्तमान

 दरों  का  डेढ़  गुणा  परन्तु  अधिकाधिक  अन्तिम  प्राप्त  आधारभूत  वतन  के  बराबर  |

 (3)  सेनिक  राहत  निधि  से  200  रूपये  तक  फौरी  वित्तीय  सहायता  ।

 ग  स्थानीय  एजेंसी  जो  दिल्ली  में  जवानों  के  आश्रितों  के  कल्याण  का  ध्यान  रखती  वह  है
 जिला  सैनी  नाविक  तथा  विमान  सेनिक  ate  |

 सात  सूत्री  निरस्त्रीकरण  कार्यक्रम

 1211.  श्री  प्र०  च०  बरुआ

 श्री  व०  वा०  गांधी  :

 क्या  बदेहचिक-कार्थे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  अणु  अस्त्रों  की  होड़  को  समाप्त  करने  के  लिये  एक  सात  सूत्री  निरस्त्रीकरण

 कार्यक्रम  प्रस्तावित  किया

 यदि  तो  उसकी  निश्चित  योजना  क्या  है  ;  और

 उस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  और  जी  हां  ।  राष्ट्रपति  जानसन  ने  27

 जनवरी  1966  को  18  राष्ट्रों  की  निरस्त्रीकरण  समिति
 के

 लिये  अपने  संदेश  जिसका  अधिवेदन

 7  जनवरी  1966  को  हुआ  सात  सूत्री  निरस्त्रीकरण  कार्यक्रम  पर  विच  र  करने  कॉ  प्रस्ताव

 किया  इस  कार्यक्रम  का  विवरण  देते हुए  संदेश  की  एक  प्रति  राशन  की
 मेज़  पर

 रख  दी  गई
 है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  66]
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 इस  सात  सूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  पर  18  राष्ट्रों  की  निरस्त्रीकरण  समिति  में  कोई
 नीय  निणंय  नहीं  लिया  गया  ।  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  इस  कार्यक्रम  पर  अपना  निश्चित  मत  व्यक्त

 नहीं  किया  है  ।  निरस्त्रीकरण
 समिति

 में  भारत  सरकार  की  सामान्य  नीति  अणु  राष्ट्रों  में  परस्पर

 मम्मीजी  रूप  से  और  एक-दूसरे  केबीच  तथा  समिति के  सदस्यों  में  सहमति  को  बढ़ावा  दे  की  जो

 कि  आणविक  निरस्त्रीकरण  ,  तथा  आणविक  seat का  विस्तार  तथा  उत्पादन  न  करने  के  पक्ष में

 उनकी  मत  धारणा  के  अनुरूप  ह ै|

 केन्द्रीय  सुचना  सवा

 1212.  श्री
 ज०

 ब०
 सि०  बिष्ट

 :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  ae  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार

 का.ध्यान  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जाने  वाली  पदोन्नति

 सम्बन्धी  alfa  के  बारे  में  व्यक्त  किये  गये  असन्तोष  की  ओर  दिलाया  गया  और

 इस  असन्तोष  के  क्या  कारण  हे
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  राज  att

 असन्तोष
 के  तथाकथित कारण  हें  (1)  एक  प्रेम  से  दूसरे ग्रेड  में  पदोन्नति के  लिये  योग्यता

 व-प्रवक्ता  के  आधार  पर  चुनाव  की  निर्धारित  जो  प्रथम  श्रेणी  की  सभी
 सेवाओं

 पर  लागू

 और  (2)  सेवा  में  लम्बे  टाईम-स्केल  की  जगह  बहुत  से  ग्रेडों  का  होना  जिस से  तरक्की  के  लिए  बार-बार

 चुनाव
 की  जरूरत पडती  है

 ।

 अफ्रीकी  देवों  में  प्रचार

 1213.  श्री  रामपुरे  :  कया  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अफ्रीकी  देशों  में  समाचार  भेजने  के  लिये  भारत  को  विदेशी  समाचार

 अभिकरणों  पर  निसार  करना  पड़ता  और

 क्या यह  भी  सच  है  कि  विदेशी  समाचार  अभिकरणों  की  भारत  के  प्रति  बहुत  सहानुभूति

 होने  के  कारण  अफ्रीकी  देशों  में  भारत  के  प्रचार  काय  में  रुकावट  पड़  रही  है
 ?

 वैदेशिक-किये  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  भारत के  विषय  में  विचार और  टिपण्णीयाँ

 अफ्रीकी  देवों  को  भी  उन  देशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  के  जरिए  मिल  जाती  है  ।

 यह  सच  है  कि  कुछ  विदेशी  समाचार  एजेंसियों  ने  भारत  पर  पाकिस्तानी  आक्रमण का  विकृत
 चित्र  प्रस्तुत  किया  था  ।  कितु  हमारी  सुचना  सेवा  ने  इन  झूठी  खबरों  के  कारण  उत्पन्न  ग़लत  प्रभाव  को

 ठीक  करने  के  लिये  हर  तरह  से  प्रयत्न  किया  ।

 चीन  औरਂ  पाकिस्तान  के  साथ  संघर्ष  के  कारण  हुई  विधवाओं  .  तथा  उनके  अनाथ  बच्चों  के

 लिय  सहायता

 1214.  श्री  म०  to  कृष्ण :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  के  साथ  हाल  ei  में  हुए  तथा  HS  राज्य  पहले  चीन  कके
 साथ  हुए  संघ  के  कारण

 कुल  कितनी  महिलाएं  विधवा  हो  गई  हैं  और  कितने  बच्चे  अनाथ  हो  गये  हे

 क्या  उन  लोगों की  राज्यवार  सूचियां  तेयार  की  गई  शौर

 कौन-कौने  सी  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  संस्थाएं इन  निराश्रित  लोगों  को  सहायता  कर

 रही  ह ै?

 प्रतिरक्षा
 मंत्री

 यदवन्तराव  :
 भारत-पाकिस्तान  युद्ध  के  दौरान  1625

 स्त्री
 विधवाएं  और  1526  बच्चो ंने  अपने  पिता  खोए  ।  चीनी  आक्रमण में  [95]  स्त्री  विधवाएं

 a
 ई  और  2407  बच्चों  ने  अपने  पिता  खोए  | g

 य 1  Gi  उपने
 रा

 सरकारों
 को  भेज

 दी  गई  हूं  कि  वह  कुटुम्बों  को  सहाय sat दे  सक  |
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 (7)  तभी  राज्यों  और  जिलों  में  मुद्  में  मारे गए  सेविन  के  कुटुम्बों  ब नला के कल्पाण  कार्य  की  देख  स्ब
 करने  वाली  सरकारी  एजेंसी  है  नाविक  तथा  वायुसैनिक  बोर्ड  संगठन  है  ।  इसके  अतिरिक्त  एन  ०

 सी ०  सी०  अफसरों  के  दलों को  एकल  कुटुम्बों  से  उन्हें  आवश्यक  सहायता  देने  के  लिए  सम्पर्क  बनाने  को

 कहा  गया  है  ।  एसा  कार्य  संभालने  वाली  अन्य  एजेंसियां  हैं  केन्द्रीय  सामाजिक  कल्याण  ars  तथा  केन्द्रीय

 नागरिक  राज्य  और  जिला  स्तरों  पर  यूनिटों  सहित  ।

 प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  का  पुनर्गठन

 1215.  श्री  धर्मालगम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  का  पुनर्गठन  विचाराधीन

 यदि  तो  क्या-क्या  मुख्य  परिवर्तन  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ;  और

 इस  विषय  में  अन्तिम  निर्णय  कब  त  क  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अण  शक्ति  मंत्री  (aitaatt  इन्दिरा  :  और  (7)

 सचिवालय  में  कोई  बड़ा  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं  सिवा  इस  के  कि  जनता  और  प्रस  से  और

 अच्छे  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए  सचिवालय  के  इस  अग  को  सुदृढ़  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 काल में  सरकारों  विज्ञापन

 1216.  श्री  कुन्दन :  क्या  सुचना और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  समाचार  पत्रों  तथा  सांविधिक  पत्रिकाओं  को  सरकारी  विज्ञापन  देनें  वाले  विभाग  का

 नाम  क्या  है  ;

 विज्ञापनों  के  लिये  प्रकाशन  का  माध्यम  किस  आधार  पर  चुना  जाता  है  ;

 क्या  सरकार  पत्रों  की  सूची  तथा  उनके  ले'खा-परी  गीत  प्रकाशन-संख्या  का व्योरा  तथा  वर्ष

 1964-65  तथा  1965-66  में  विज्ञानों  के  प्रकाशन  के  लिय उन  को  वास्तव  मे ंदी  गई  रकम  ar

 ब्योरा  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ;

 क्या  प्रकाशन  संख्या  की  कसौटी  पर  पुरे  उतरने  वाले  किसी  समाचार-पत्र  को  मान्यताप्राप्त

 माध्यमों  की  सूचि  से  निकाल  दिया  गया  और

 >
 (  ्  )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  राज
 :

 अन्य
 पत्र  पत्रिकाओं  के  साथ  केरल  में  पत्रों

 को  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  और  उनके  संलग्न  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  को

 छोड़  की  ओर  से  ,  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ,  आवश्यकतानुसार  समय  समय  पर
 पन  देता  है  ।  राज्य  सरकार  के  विज्ञापन  उक्त  निदेशालय  द्वारा  नहीं  दिए  जाते  ।

 भारत  सरकार
 के  विज्ञापनों  के

 लिय  पत्रों  को  चुनने  में
 इन  बातों

 का
 ध्यान  रखा  जाता  है  —

 प्रचार

 नियमित

 पाठकों  का

 (=)  पत्रकारिता  के  नैतिक  स्तर  का  और

 (
 on  ह ~ਂ  अन्य  बातें  जसे  छपाई  की  भाषा  और  क्षेत्र  ।

 अपेक्षित  विवरण  के  साथ  पत्र-त्रिकोण  की  सूची  सदन  की  मेजपर  रखी  जा  रही  है  ।

 [ aeccanterr  में  रखा  गया |  देखिये  संख्या  एल०  eto  5612/66]
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 att  इसमें  संदेह  नहीं  कि  प्रचार संख्या  का  महत्व  भारत  सरकार के  विज्ञापन

 देने
 के

 लिये  यही  एकमात्र  कसौटी  नहीं  क्योंकि  विज्ञापन  ऐसे  पत्र
 और  पत्रिकाओं को  नहीं  दिये

 जो  साम्प्रदायिक  द्वेष  और  हिसा  भड़काने  में  निरन्तर  लगे  जो  सार्वजनिक  आचार  और  नैतिकता

 का  उल्लंघन  जो  राष्ट्र  के  बुनियादी  हितों  के  प्रतिकूल  और  जो  पत्रकारिता  के  प्रतिष्टित  स्तर
 ~

 से  नीचे  और  गन्दे  या  प्रेसਂ  की  कोटि  में  आते  हों  ।

 प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  सामान  की  आवश्यकता

 1217.  श्री  शिव  चरण  गुप्त  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1962-63,  1962-64,  1964-65  और  1965-66  में  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी

 सामान  की  आवश्यकता  कितनी  थी  ;

 प्रत्येक  वर्ष  में  कित
 नी

 मांग  देश  में  ही  बने  हुये  प्रतिरक्षा  सामान  से  पुरी  की  गई  और  कितनी

 मांग  आयात  किये  गये  सामान  से  पुरी  की

 a¥  1966-67
 में  देश  में  ही  बने  हुए  और  आयात  '  किए  जाने  वाले  प्रतिरक्षा  सामान  की

 कितनी  मांग  होने  का  अनुमान  और

 प्रतिरक्षा  संबंधी  आवश्यकता  कों  पुरा  करने  के  लिये  देश  के  अंदरूनी  साधनों  पर  ही  निभा

 करने  के  हेतु  क्या  कार्यवाही  को  गई  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव
 :  तथा  संबंधित

 सुचना  नीचे
 दी  गई  है

 रक्षा  सामानों  पर  ws

 करोड़  रुपयों  में

 1962-63  193.62  f  मुद्रा  tag
 35  46

 158  16 स्थानीय  उपलब्धि
 पर  खर्च

 1963-64  395.49  f  विदेशी  मुद्रा  Fad  82  41

 स्थानीय  उपलब्धि  पर  at  313  08

 1964-65  337.65  विदेशी  मुद्रा  में  खच  65  44

 स्थानीय  उपलब्धि  पर  खच  272  21

 1965-66  92  98 368.99
 विदेशी  मुद्रा  में  खच

 स्थानीय  उपलब्धि  पर  खच  276  01

 ऊपर  दिये  गए  आंकड़े  खाम  फालतू  अवयवों  और  तैयार  माल  की
 उपलब्धि  पर

 खं  दर्शाते  खाम  पदार्थ  और  संघटक  इत्यादि  रक्षा  उत्पादन  एजेंसियों  द्वारा  रक्षा  प्रयोग  के  लिये

 मदों  का  उत्पादन  करने  में  इस्तेमाल  होते  हैं  ।

 पटल  पर  रख  दी  जायेंगी
 (7)  आवश्यक  सुचना  1966-67 के  बजट  अनुमानों  के  प्रस्तुत  किए  जाने  के  परचात् सभा के सभा  के

 (7)  रक्षा  सामानों  को  उपलब्धि  के  लिये  विदेशी  सप्लायरों  पर  निरंतरता  यथासंभव  घटाने  के
 लिये  सदा  प्रयास  किया  जाता  तथापि  देश की  वर्त  मान  औद्योगिक  क्षमता  आवश्य |  क  बताएं  पुरी  तरह
 जुदा  पाने  में  असमथ  है  ।  हाल  ही  में  एक  संभरण  विभाग  स्थापित  किया
 आयात  के  प्रति बदल  के  लिए  आयोजना  बनानी  ।

 है  जिसका  मुख्य  काम है
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 अमरीका  मे  स्मारक  भवन

 1218.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वैदेशिक-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग कि
 :

 क्यो  यह  सच  है  कि  अमरीका  में  भूतपूर्व  हिन्दुस्तान  गद्दर  पार्टी  ने  भारत  सरकार  को

 अभ्यावेदन  भेजे हं  कि  भारत  की  स्वतंत्रता  के  लिये  अपने  प्राणों  का  बलिदान  करने  वाले  को मा गोटा  मारु

 जहाज  के  शहीदों  की  स्मृति  में  अमरीका  में  स्मारक  भवन
 बनाने  के  मामले  में  ,  जिस  के  लिये  इस  पार्टी

 ने
 वहां  धन  इकट्ठा  किया  था  और  अमरीका  सरकार  ने  इस  पार्टी को  82,866  स्टरलिंग  खर्च  करने

 को  मंजूरी  दी  भारत  सरकार  हस्तक्षेप  करे  ;  और

 कया

 यदि  तो  भारत  सरकार ने  इस  मामले  में  क्या  कायें  वाह  की  है  अथवा  करने  का  विचार

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर  :  सान  फ्रांसिस्को में  गदर  शही  दों
 का  स्मारक  बनाने

 कैप्टन  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर रही  इस  उद्देश्य  के  लिये  भारत  सरकार ने  82,866

 डालर  मंजूर  किए  हे  और  सार्वजनिक  अंशदान  से  लगभग  9,500 डालर  इकट्ठा  किए  गए  र  अमरीका

 की  सरकार  इसमें  सम्मिलित  नहीं ह  ।  भारतीय  गदर  स्मारक  समिति  और  भारतीय  समुदाय  के  अन्य

 सदस्यों  से  जल्दी  ही  स्मारक  बनाने  के  विषय  में  निवेदन-पत्र  आए  हैं  ।

 प्रधान  कौंसल की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  ag  योजना  तेयार  करने  के  लिये  बनाई  गई  है
 के उस  स्मारक का  स्वरूप  क्या  हो  |  उसके  ब्योरे को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 भारत चीन  सोमा

 1219.  श्री  प्र०  चे  बरुआ  :

 श्री  नारायण  रेड्डी
 :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 कया  बेदेशिक-कार्ये  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  सरकार  का  ध्यान  11  1966  के  आफ  इंडिया  में  वाशिंगटन  पोस्ट

 से  उद्धत  किय  गय  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  चीन  क्रमबद्ध  ढंग से

 भारत-चीन  सीमा  पर  एक  नई  आबादी  बसा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  पुष्टि  कर  ली  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वरण  :  जी  हां  ।

 और  :  सरकार  को  मालूम  है  कि  चीन  सरकार  हा नमू लक  लोगों  को  तिब्बत
 में

 बसाने

 के
 लिय

 ला  रही  है
 लेकिन  अखबारों  को  इस  रिपोर्ट  की  पुष्टि  नहीं  हुई  है

 कि  वे  भारत-चीन  सीमा  के  साथ

 250  मील  के  क्षेत्र  में  नई  aaa  को  बसा  रहे  हैं  ।

 बंगाली  फिल्म  पर  प्रतिबन्ध

 1220.  श्री  हेम  बरूआ  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  चाहेंगे  कि
 :

 क्यो  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  महादेवी  वर्मा  के  हिन्दी  उपन्यास  पर  आधारित

 शेर  नीचेਂ  नामक  बंगाली  फिल्म  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 at  यदि  drag  फिल्म  कबਂ  बनाई  गई  थी  और  क्या  अधिकारियों  ने  इस  फिल्म  को  उस  समय

 यਂ  प्रमाणपत्र  भी  दिया  था  ;  और
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 यदि  हां  ,  तो  सरकार  द्वारा  ऐसा  निर्णय  किये  जाने  के  क्या  कारण  हें  और  यह  प्रतिबन्ध  कितने

 समय  के  लिये  लगाया  गया  है  ?

 सुचना  और
 प्रसारण  मंत्री  राज

 :  और  फिल्म  1958
 में

 बनाई

 गई  थी  और  केन्द्रीय  forex  सेंसर  as  ने  इसे  ग्य  प्रमाण-पत्र  दिया  था  ।  फिल्म  पर  फिर
 से

 विचार

 करने  के  केन्द्रीय  फिल्म  सेंसर  गौड  ने  1965  में  सरकार  को  रिपोर्ट दी  थी  कि

 और  चीन  के  वत  मान  सम्बन्धों  के  संद  में  फ़िल्म  से  दर्शकों  पर  अनुचित  प्रभाव  पड़ने  का  अन्देशा

 और  उसने  सलाह  दी  थी  कि  फिल्म  को  चलचित्र  1952 की  धारा  6  के  अंतगर्त

 fora  कर  दिया  जाय  ।  संबंधित  विभागों  से  काफी  सलाह  मशविरे के  बाद  फिल्म  का  प्रदर्शन  2  महीने

 के  लिये  स्थगित  कर  दिया  गया है  और  निर्माताओं  को  नोटिस  दिया  गया  है  कि  वे  यह  बताएं कि  कय
 न  फिल्म  पर  स्थायी  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगा  दिय  जाए  ।  मामले  में  अंतिम  निर्णय  निर्माताओं  को  अपना

 पक्ष

 पेश  करने  क  पुरा  अवसर  देने  के  बाद  ही  किया  जाएगा  |

 लन्दन  में  रबड़  कारखाने  काम  करने  वाले  भारतीय  कर्मचारियों  की  हड़ताल

 1221.  श्री
 मुहम्मद  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय

 :

 श्री
 स०  मो०  wast:  श्री  बड़े  :

 क्या  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता
 है  कि

 लन्दन  के  निकट  साउथ  हाल  में  वूल्फ  एण्ड  कम्पनी  नामक

 सकी  रबड़  कारखाने  में  काम  करने  वाले  लगभग  6,000  कमंतचारी  हड़ताल  पर

 क्या  यही  सच  है  कि  ब्रिटेन की  सरकार  ने  हड़ताल को  समाप्त  करवाने  के  लिये  कोई  कार्य

 वाहीं  नहीं  की  जिसके  परिणामस्वरूप  उन  कर्मचारियों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रही

 और

 (a)  यदि  तो  हमारी  सरकार  ने  उन  भारतीय  कम  चोरियों  की  सहायता  करने  के  लिये  कया

 कार्यवाही  की  है  ?.

 PC ace |  मंत्री
 स *  दोन  तगा  झरा

 स्वरण  :
 जी  रिपोर्ट

 यह  है  कि

 शर्म चा रियों
 ा  अर  wo  Seats की  संख्या  fan  छः  सं  ना  LH  Fig  ga  के  बारे  में  फैसला  हो  गया है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पाकिस्तानी  और  चीनी  प्रचार

 1222.  श्री  Ho  ato  विद्यालंकार  :
 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  सहयोग  से  पाकिस्तानी  और  चीनी  प्रचार

 के  प्रभाव  को  रोकने  तथा  युद्ध  के  समय  पर्याप्त  एवं  शी  घ्  प्रचार  काय  करने  के  हेतु  अपनी  योजना  अन्तिम

 रूप में  तयार  कर  ली  और

 क्या
 आपात  काल के  समय  अच्छी  तरह  तथा  प्रभावकारी  ढंग  से  कायें  करने  के  लिये

 कोई  संयुक्त  व्यवस्था  की  गई  यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  राज  :  और  :  इसके  लिये  सन्तोष

 जनक  तरीका  निकाल  रही  हें  ।
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 Hindi  Newspapers  for  Indian  Embassies  Abroad

 ry e  Will  the  Minister  of  External 1223.  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti

 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Indian  Embassies  abroad  which  are  not  getting  Hindi

 an newspapers;

 (b)  the  arrangements  made  or  proposed  to  be  made  to  help  the  staff  of  the

 Embassies in  those  countries  to  pursue  their  knowledge  of  Hindi  and  also  to  make

 available  the  Hindi  newspapers  for  the  jaformation  of  the  foreigners  interested

 in  Hindi

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  (a)  Out  of  104
 Indian  Missions  abroad,  61  are  not  getting  newspapers  in  Hindi.

 (b)  Newspapers  are  supplied  at  the
 request

 of  Heads  of  Missions.  However,
 Hindi  books  and  periodicals  are  placed in  the  library/reading-rooms  of  our  Mis-

 sions  abroad  for  the  benefit  ofall.  Hindi  newspapers  are  also  supplied  to  foreigners
 who  are  interested  in  Hindi

 Land  to  ex-servicemen  in  U.  P

 1224.  Shri  Sarjoo  Pandey :  Wil!  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  State :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Uttar
 Pradesh

 Government  do  not  allot  land

 to  ex-servicemen

 (  whether  Government  have  received  any  memoranda  on  the  subject;

 (c)  ह  80;  the  steps  being
 taken  by  Government  to

 allot
 tand  to

 the  ex-service-

 men;  and,

 (d)
 the  number  0  memoranda  received  by  the  Ministry  of  Defer.ce  from  the

 ex-servicemen  in  Disirict
 Ghajipur

 of  Uttar  Pradesh  during  the  last  two  years

 (from  January,  1954  to  date)  in  which  complaints  regarding
 the  non-allotment

 of  Jand  to  them  had  been  made?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  Chavan)  (a)  to  (c).  No,  Sir.  Gov-

 ernment  of  Uttar  Peadesh  do  consider  the  ex-servicemen  for  ailotment  of  land  which

 may  be  available

 There (d)  No  such  complaints  have  recently  been  received  in  the  Ministry

 were  som?  applications  for  allotment  of  land  which  were  received  from  individual
 ex-servicemen  residing  in  Uttar  Pradesh  from  time  to  time  and

 they  were  passed
 on  to  the  States’  Sailors’  and  Airmen’s  Board  for  appropriate  action.

 संसद  weet  के  शिष्ट  मण्डल

 1225.  थी  AGENS  कोपा :  क्या  घदेशिक-कार्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारत-पाकिस्तान  संघ  के  आर
 लभ  होने  से  ले लेकर

 1  1965  तक  की  अवधि  में

 कितने  संसद-सदस्य  सरकारी  शिष्द्संडलों में में  विदेशो ंमें  और

 इन  शिष्टमंडलों  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खच  की  गई  है
 ?

 वैदेशिक-कायें
 सत्री  स्वरण  fag) :  भारत-पाकिस्तान  संघ  के  आरंभ  से  1

 1965  तक  संसद्  के  पैतालिस  सदस्य
 ग्यारह  विभिन्न

 शिष्टमंडलों  पर  विदेशों  में  गए  ।  इनਂ

 शिष्टमंडलों  में  राज्यों  के  तीन  मंत्री  भी  सम्मिलित  थे  ।

 विदेशी  मुद्रा  में  अनुमानित  खच॑  लगभग  1,0  6,101.  00  रु०  हुआ  |
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 Demise  of  Vir  Savarkar Q*Acds

 Phalguna
 9,  1887  (Saka)

 वीर  सावरकर  का  निधन

 LEMISE  OF  VIR  SAVARKAR

 श्री उ०  मठ  त्रिवेदी  :  अगली  कार्यवाही  प्रारंभ  करने  से  प्रथा  में  आपका  ध्यान

 देश के  एक  बड़े  देशभक्त  और  क्रान्तिकारी  के  निधन  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहत

 अध्यक्ष  महोदय :  में  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  और  वीर  सावरकर  के  प्रति  मेरे  gaa
 में  उतनी  ही  आदर  की  भावना  और  सहानुभुति  है  जितनी  कि  माननीय  सदस्य  को  है  परन्तु

 एसी  विभूतियों  के  बार  में  सामान्यत  :  हम  कोई  औपचारिक  उल्लेख  नहीं  करते  अत :
 स्वर्गीय  सावरकर  के  प्रति  हमारे  हृदय  में  कितना  ही  आदर  क्यों न  हो  हमें  अपनी  स्थापित  परम्पराओं

 को  भंग  नहीं  करना  चाहिये  ।  यदि  औपचारिक  उल्लेख  किया  जायेगा  तो  इस  सम्बन्ध में  नई

 परम्परा का  पूर्वोदाहरण  स्थापित  हो  जायगा |

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  मध्य )  :  मेरा  विचार  था  कि  आप  के  aM  प्रधान  मंत्री  के  साथ

 हुई  बात  चीत  के  saa  यह  निर्णय  हो  441.0  था  कि  कोई  उल्लेख  किया  जायेगा  ।  हम  येह  उल्लेख

 औपचारिक  रूप  सें  नहीं  करना  चाहते  |  विंमान  निदेशो ंके  अनुसार  हम  अपनी  संवेदना  प्रश्न

 काल के  पूर्वे  किसी  कार्यवाही  के  प्रारम्भ  होने  से  पहले  प्रकट  करना  चाहते  यदि  विभिन्न

 दलों  तथा  आपके  द्वारा  थोड़ा  थोड़ा  उल्लेख  हो  जावे  तो  बहुत  अच्छा  होगा  और  हम  सब  उसके

 पक्ष  यह  एक  आपवादिक  मामला है  |

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  वीर  सावरकर के  निधन  पर  हम  इन  नियमों  का

 अपवाद भी  स्थापित  कर  सकत

 श्री  हरि  विष्णु कामत  )  :  इस  सम्बन्ध में  एक  पूर्वोदाहरण  है  ।

 सभा  के  नेता  श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 सभा  में  आने  से  पूर्व  हम  लोगों  ने  आपस  में  तथा
 आप

 से  भी  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  थी  ।  यदि  सब  माननीय  qatg  सहम  है  तो  हमें  कोई  उल्लेख

 किये  जाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  |

 श्री  कपूर  सिह  :  यदि  इस  समय  कोई  परम्परा  स्थापित  की  जायेगी  तो  भविष्य

 में  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जायेंगी  और  भेद  करना  कठिन  हो  जायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सभा  की  भावनाओं  को  अच्छी  तरह  समझ  मुझे  सावरकर जी  के

 निधन  पर  बहुत  दुख है  परन्तु  ag  भी  ठीक  है
 कि  यदि  हम  इस  समय  अपनी  परम्परा

 से  हटेंगे  तो  भविष्य

 में  भेद  करना  कठिन  हो  जायेगा  और  हो  सकता है  कि  इस  सम्बन्ध  में  बाद  में  विचार  किया  जाय  फि

 किसी  तरह  का  कोई  भेद  भाव  किया  गया  था  ।  में  समझता
 हूं  कि

 जो
 कुछ  में  ने  कहा  है

 जिसे  में  स्वर्गीय  सावरकर  के  परिवार  को  सभा  की  ओर  से  भिजवा  माननीय  सदस्य  पर्याप्त

 मानेंगे ।

 श्री  gto  ato  सकती
 :

 यदि  हम  एक  महापुरूष के  निधन  पर  उन
 के  लिये  संवेदना  इस  नियम

 के  कारण  नहीं  प्रकट  कर  सकते  कि  ag  इस  सभा के  या  इस  से  पहले  केन्द्रीय  विधान  सभा  के

 सदस्य  नहीं  थे  जिसमें  किसी  और  ही  प्रकार
 के

 सदस्य  हुआ  करते  थे  और  at}  सत्य  नारायण  सिंह
 भो  सदस्य  तो  में  इस  बात  को  नहीं  समझ  सकता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  सत्य  नारायण  fag  का  इस  में  कोई  दोष  नहीं है  ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  आप  हमारी  संवेदना  अपने  कुछ  शब्दों में  व्यक्त  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  वही  कर  रहा  हूं  सभा  कोई पर्  नह  रसे  दुःख  और  संवेदना
 स्वर्गीय  सावरकर

 के  संतप्त  परिवार के  सदस्यों  को  भिजवा  दूँगा
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 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnor)  :  The  occasion  becomes  sadder  still.

 Whereas  the  national  flags  wer  uo e  fln  wn  half-mast  on  the  occasion  of  the  demise  of

 the  late  Prime  Minister  Churchill,  but  no  such  honour  has  been  shown  to  the  late

 Vir  Savarkar.

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  और  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 केरल  में  भारत  प्रतिरक्षा  नियम  के  अधोन  निरोध  के  एक  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 श्री  स०  मो०  बनी  :  में  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  निम्न  लॉक  महत्व
 के  विषय  की  ओर  अक्षित  करता हूं  और  star  करता  हुं  किवे इस  पर  वक्तव्य दें

 ——

 न्यायालय  का  निर्णय  जिस  के  अनुसार  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों के  अन्तरगत

 केरल  के  मिट्टी  के  तेल  के  एक  व्यापारी  का  निरोध  असपशभावपूर्ण  घोषित  किया  गया  है  और

 इस  बारे  में  सरकार की  प्रतिक्रिया  मै

 गृह-कार्य  मंत्री  :  मेरे  पास  इस  बारे में  सुचना  अभी  हाल  में  ही  आई  है  ।  क्या  आप  मुझे

 कुछ  समय  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 श्री  हां  ।

 नका शा सकाता
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  SUIS  3

 बजे  वक्तव्य
 दिया  जायेगा  ।

 क

 ध्यान  दिलाने  की  सूचना  के  बारे  में  प्रक्रिया

 RE:  CALLING  ATTENTION  NOTICE  (PROCEDURE).

 Shri  Bagri  (Hissar)  :  I  want  to  raise  a  point  of  order  under  rule  197.

 Mr.  Speaker  :  This  is  no  point  of  order.

 सभा पटल !  पर  ,  रखे  गये  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 समाचारपत्रों  का  रजिस्ट्रीकरण  संशोधन  नियम

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  inci  नन्दिनी  सत्पथी  )
 :  में  मुद्रण  यंत्र  तथा

 पुस्तक  रजिस्ट्रीकरण  1867
 की  धारा  20 क  की  उप-धारा  (2)  के  अंतगर्त  समाचार

 पत्रों  रजिस्ट्रीकरण  संशोधन  1965, की  एक  जो  दिनांक  25
 1965  के  भारत  के  राजपत्र  में  af  सुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1872

 में
 प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखती  में  रखी  गयी  af  य संख्या  एल ८  टी ०

 5603/66  ||

 भारत  तथा  पाकिस्तान  के  सैनिक  प्रतिनिधियों  के  बीच  1949  का  करार

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ०  Ho  :  में  जम्मू तथा  कर ह  मीर  राज्य  में

 विराम  रेखा की  स्थापना के  बारे  में  रत  तथा  पाकिस्तान के  सैनिक  प्रतिनिधियों के  बीच  1949  में

 हुए  करार  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०
 ato  5604/66
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 Statement  re:  The  late  Prime  February  28,  1966

 Minister’s  Visit  to  Burma

 रेलवे  1965/66  पर  चर्चा  के  दौरान  उठायी  गयी  बातों  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  POINTS  RAISED  DURING  DISCUSSION  ON  RAILWAY
 BUDGET,  1965-66

 रेलवे  मंत्री
 स०  का०  :  8  1965 को  मेने  सदन में  कहां  था  कि  पिछले

 वर्ष  के  रेलवे  बजट  पर  बहस  के  दौरान  माननीय  सदस्यों ने  जो  प्रशन  उठाये  उनमे ंसे  जितने

 प्रश्नों के  उत्तर  तब  तक  तयार  हो  चुके  उनकी  प्रतियां  माननीय  सदस्यो ंके  अवलॉकनाथ्थ  संसद
 के  पुस्तकालय  में  रख दी  गयी  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  के  aust  में  यह  कहना  चाहुंगा कि

 जिन

 प्रश्नों पर  कारवाई  करनी  बाकी  रहे  गयी  उनके  सम्बन्ध  में  भो  इसी  तरह  के  उत्तरों की  तीन

 प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गयी

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  पिछली  बार  भी  जब  मंत्री  महोदय  ने  अन्तरिम

 उत्तरों  की  प्रतियों  सभा-पटल  पर  रखी  थीं  तो  में  ने  बड़े  ज़ोरदार  शब्दों  में  अनुरोध  किया  था  कि  अन्य

 मंत्रों  महोदय  भी  सभा
 के  हिंद  में  ऐसा  कर  के  उदाहरण  प्रस्तुत  कर  सकते  है  ।  मंत्री  महोदय

 की  आदत  है  कि  व  उन  मामलों  पर  जो  उनके  मंत्रालयों की  मांगों के  सम्बन्ध  में  चर्चा के  दौरान

 उठाये  जाते  बाद में  फिर  कभी  कोई  गौर  नहीं  करते  ।  केवल  रेल मंत्री  ने  पिछली  बार और  आज

 दो  वक्तव्य  दिये है
 ।  दूसरे  मंत्रियों  ने  इस  का  अनुसरण  नहीं  किया  आप  दूसरे  मंत्रियों  को

 भी

 आदेश
 दें

 कि
 वे  भी  रेल

 मंत्री  की  भांति  कुछ  ना  कुछ  कार्यवाही  किया  we

 अध्यक्ष  महोदय :
 में  इस  विषय  पर  विचार  करूंगा  और  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  में

 अपेक्षित  कार्यवाही  करूंगा |

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  की  बर्मा  यात्रा  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  THE  LATE  PRIME  MINISTER’S  VISIT  OF  BURMA

 वेद  दिक  कार्यो-मंत्री  cat  :  स्वर्गीय  श्री  लाल  बहादुर  की
 20

 से
 23  दिसंबर  1965 तक  रंगून  यात्रा के  दौरान  उनके  और  बर्मा की  क्रांतिकारी  परिषद के

 जनरल  ने  विन  के  बीच  अत्यंत  सौहादेपुण  और  समझबूझ  के  वातावरण  में  कई  बार  बातचीत

 हुई  डर  वार्ता
 के

 दौरान  कई  विषयों
 पर

 विचार-विमर्श  हुआ ।
 दोनों  राजनेताओं

 ने
 ada

 अंतर्राष्ट्रीय  seat  विशेषकर  दक्षिण-पूर्व  एशिया  और  भारत-बर्मा  के  संबंधों  पर

 विनिमय  किया  ।  इस  बातचीत  से  पता  चला  कि  जिन  समस्याओं  पर  विचार-विनिमय  किया  गयो

 उनमें  दोनो ंके  विचार  समान  थे  ।  इस  वार्ता क्रम के  अंत  में  जो  सम्मिलित  विज्ञाप्ति  जारी  की  गई

 वहू  सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  गई  में  रखो  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टो  ०

 5605/66  ||

 बर्मा  में  भारत  मूलक  लोगों की  समस्याओं पर  भी  दोनों  राजनेताओं ने  विचार  किया  ।  वह
 बातचीत  सामान्य  ढंग  की  थी  ।  दोनों  नेता  इसपर  सहमत  हुए  कि  विभिन्न  समस्याओं  का  शीघ्र

 समाधान  खोजने के  लिए  निरंतर  प्रयत्न  किए  जाने  उन्होंने  यह  अनुभव  किया  कि  अगर

 दोनों  ओर  से  सद्भावना  और  समझबूझ  से  काम  लिया  जाए  तो  इस  प्रकार  की  समस्याएं

 परस्पर  संतोषजनक  रूप से  हल  की  जा  सकती  ह्  इस  विषय  पर  अधिक  विस्तार  से  बर्मा  के

 fata  मंत्री  और  मेरे  बीच  बातचीत  हुई  जिसमें  दोनों  सरकारों  के  वरिष्ठ  अधिकारी  भी

 उपस्थित  थे  ।

 बर्मा  सरकार ने  अपने  इस  आश्वासन  को  फिर  दुहराया  कि  बर्मा  में  रहनेवाले  जो  विदेशी

 लोग  बर्मा  की  नई  सामाजिक  व्यवस्था
 में  लाभदायक  पार्ट  अदा  कर  सकते  उन्हें  सुविधाएं

 दी  जाएंगी  जिससे  कि  अगर  चाहे  बर्मा  में  नागरिकों  केरूप  में  रह  सकते  हं  और

 अपनो  काम  कर  सकते  है  ।  राष्ट्रीयकृत  संपत्ति  के  मुआवजे  और  बर्मा  से  भारतीय  आस्तियों
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 9  1887  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्रों  की  बर्मा

 यात्रा  के  बार  में  वक्तव्य

 की  वापसी के  wet  को  तय  करने में  हमारी  बातचीत  के  ज़रिए  as  और  प्रगति  दिखाई  दी

 और  यह  फ़ैसला  किया  गया  कि  दोनों  पक्षों  द्वारा  उठायी  गई  बातों  की  और  जांच  कर  लेने  के

 बाद  बातचीत  को  जारे  रखा  जाए  |

 ऐसी  क  कारणों से  बर्मा  में  भारतीय  समुदाय के  लोग  बड़ी  संख्या  में  बर्मा
 उनकी  उपस्थिति से  मानवीय  संबंधो ंकी  नाजुक  समस्याएं  उठ  खड़ी  हुई  ह  इन  तमाम

 समस्याओं  का  समाधान  केवल  समय  ही  कर  सकता  हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री

 की  यात्रा  से  एसी  जरूर  आबोहवा  पेदा  हो  गई  है  जिसमें  इन  समस्याओं  का  जल्दी  समाधान

 पाने की  कोशिश  की  जा  सकती  है  मैत्रीपूर्ण  बातचीत  के  ज़रिए  इस  प्रकार की  समस्याओं  को  हल

 करने  दोनों  सरकारों  ने  जो  दृढ़  निश्चय  किया  उससे  दोनों  सरकारों  के
 बीच  वर्तमान

 पूर्ण  और  निकट  संबंध  और  सुदूर  हुए

 श्री  विष्णु  कामत  :  यदि इन
 समस्याओं  का  समाधान  समय  ही  कर  सकता

 होते  सरकार  की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 श्री  नी०  श्रीकान्त  नायर  :  माननीय  मंत्री  की  यह  कहने  से  क्यो  मतलब है  कि
 समय  ही  समस्या  का  समाधान  कर  सकता  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  दावेदार  मर

 श्री  स्वर्ण  सिह  मेरे  कहने  का  यह  मतलब  नहीं है

 श्री हेम  बरुआ  :  इस  समस्या को
 किस्मत  अथवा  समय

 पर
 न  छोड़ कर

 क्यो  सरकार  ने  राष्ट्रीयकरण की  हुई  जायदाद  तथा  बर्मा  में  पदा  हुये  भारतीयों के  स्वदेश-प्रत्यावतं न
 के  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाये  ह ै?

 श्री  स्वरण  सिह  बर्मा  में  स्थिति  बदल  जोने  के  कारण  वहां  रहने  वाले  भारतीय

 उदभव  के  लोगों  का  प्रत्यावहन  करना  आवश्यक  था  ।  उन्हें  बर्मा  से  आने  के  लिये  सुविधायें  जैसे

 परिवहन  सम्बन्धी  सुविधायें  दी  गई  थीं  ।  मुआवजे  के  सम्बन्ध में  ar  बातचीत  हुई थी  उसके

 रामस्वरूप  कुछ  प्रगति  हुई  अभी  बातचीत  रंगून  में  और  दिल्ली  में  जारी  रहेगी  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  उन  भारतीय  उद्भव  के  लोगों को  सरकार ने  सुविधायें  दो  थीं  परन्तु  ऐसे

 उदाहरण  हुये  हे  कि  लोगों  को  हवाई  अड्डे  से  वापस  ले  गयो  था  और  एक  व्यक्ति

 बर्मा
 से  टूथ-ब्रश के  अतिरिक्त  और  कुछ  साथ

 न
 ला  सका था  |

 श्री  स्वर  यदि  माननोय  सदस्य  उस  व्यक्ति  के  विषय  में  ठीक  ठीक  विवरण  दें  तो  में

 मामले को  जांच  करूंगा ।

 डा०  रानी
 सेन  पूर्वे  )  :  समाचार-पत्रों में  यह  समाचार  निकला  था  कि  बर्मा की

 सरकार  AT  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  बीच  वियतनाम  के  सम्बन्ध  में  भी  बातचीत  हुई  थी  ।

 को  स्वर्ण  सिह  दक्षिण-पूर्वे  एशिया में  जो  स्थिति  थी  उस  पर  विचार  किया  गयो  था  ।  कोई

 सुझाव  या  हल  बातचीत  कें  विषय  नहीं थे  ।

 श्री  सेझियान  में यह
 जानना  चाहता हूँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठोस  क़दम

 उठाये  गय  हें  और
 क्या  कोई

 अन्तरिम  सहायता भी  लोगों को  दी  गई

 श्री  स्वर  सिह  :  बर्मा  के  सरकार  ने  अभीतक  कोई  सहायता  प्रदान  नही  की  है  परन्तु  जो  लोग

 यहां  आगये  हें  उन  को  पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  कुछ  सहायता दी  जा रही  है  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  बर्मा  की  नई  समाजवादी  व्यवस्था  में  कितने  लोगों
 को  बिना  किसी  रोक के  अच्छे  नागरिकों

 को  तरह  बने  रहने की  अनुमति  मिली  है
 ?
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 Statement  Correcting  Answer  to  $.Q.  Phaleuna  9,  1887  (Saka)
 No  371  re:  ‘l'ransmitters  trom  Yugoslavia

 एएए

 श्री  cag  fag:  कितने  लोग  वहां  रखे  am  दस  सम्बन्ध  में  कोई  —  नहीं  हुई है  |

 परन्तु  नई  सामाजिक  व्यवस्था  में  रहने के  लिये  जो  लोग  तैयार  हें  और  खेती  करते हें  तो  वे a.
 बड़ी  खुशी से  रह  सकते  व्यौपार के  राष्ट्रीकरण के  हो  जाने के  कारण  ब्यौपारियों  को  वहां  बने

 रहना  व्यथ है  यदि  वे  दूसरे  व्यवसाय  न  अपनाये ं|

 Dr.  Ram  Manchar  Lohia  (Farrukhabad)  :  Does  Guvernment  know  that

 those  people  who  have  come  over  into  India  know  nothing  except  that  their
 forefathers  were  Indians  and  had  migrated  into  Burma  years  back?  I  saw  some
 such  people  in  Arrah.  They  have  not  relatives  there.  Have  they  come  of  their

 own  or  have  been  forced  to  comeover  to  India  against  their  wishes?

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (B.jnor)  :  It  isa  fact  that  the  late  Prime  Minister

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri  was  provided  with  facilities  to  see  the  Indians  living  in

 Burma  but  was  not  allowed  to  bring  along  the  golden  ornaments  offered  to  him.

 by  Indian  ladies  there  as  their  contribution  to  the  National  Defence  Fund?

 Shri  Swaran  Singh  :  The  Late  Prime  Minister  Shri  Shastri  did  meet  several

 Indians  in  Burma.  He  was  oflered  some  gold  by  one  or  two  of  them  but  when  he

 was  told  that  bringing  along  of  gold  from  Burma  would  violate  Burmese  laws
 in  that  regard,  the  late  Prime  Minister  declined  to  accept  the  gold.  He  was

 against  doing  anything  which  was  against  that  country’s  laws.

 Shri  Sinhasan  Singh  (Gorakhpur)  :  The  Minister  says  that  those  who  are

 cultivating  land  may  remain  in  Burma  but  I  know  of  people  who  were

 cultivators  and  not  traders  have  also  not  been  allowed  to  stay  on  there.

 Shri  Swaran  Singh  :  have  not  so  far  received  any  information  that  even
 cultivators  have  been  forced  to  leave  Burma.  They  might  have  come  over  of  their

 own  accord  probably  because,  on  account  of  the  changed  conditions  they  thought

 they  were  not  very  safe  there.  If  there  are  certain  such  cases,  they  may  be

 referred  to  the  Rehabilitation  Minister  who  will  look  into  the  matter.

 यूगोस्लाविया  aetafaed
 के  बारे  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  371  के  उत्तर  को  शुद्ध

 करने  वाला  वक्तव्य

 STATEMENT  CORRECTING  ANSWER  TO  5.  Q.  NO.  371  RE.TRANSMITTERS
 FROM  YUGOSLAVIA

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  राज  22  1965  को  सूचना और  प्रसरण
 मंत्री

 नै
 तारांकित  प्रश्न  संख्या  371  के  उत्तर  में  इस  सभा  को  यह  बताया  था  कि  यगोस्लावियाकी

 कम
 के

 साथ  19  नवम्बर  1965  को  1000  किलोवाट  मेगावाट का  ट्रांसमीटर  500-500
 किलोवाट  मेगावाट  के  देने  तथा  उसे  स्थापित  करन ेके  लिये  औपचारिक  करार

 हुआथा  |  परन्तु  उसमें दी  गई  तारीख में  कुछ  ग़लती थी  ।  करार  किये  जाने की  सही  तिथि  17

 1965  ।

 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  मंत्री  महोदयों की  यह  आदत  हो  गई  है  कि  वे  वक्तव्यों
 में  ग़लत

 सुचना  देते  है  और  बाद
 में  उन्हें ठीक  |  इस  आदत  को  दूर  कराया  जाना

 चाहिये  ।  ag  उत्तर  तत्कालीन  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  द्वारा  जो  अबਂ  प्रधान  मंत्री  हें  दिया
 गया  था  ।  उस  ग़लती  के  कौन  उत्तरदायी  क्या  सचिव  की  ग़लती  से  ग़लत

 दी  गई  थो  ?
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 28  1966  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव

 —_——

 प्री  राज  बहादुर  :  उसमें  छोटी  सी  ग़लती  थी  ।

 भी  हरि  fay  कामत
 :  यह  ग़लती  faa  ने  की  है  ?  इसके  लिये  सचिवालय  उत्तरदायी

 हैं  अथवा  मंत्री  महोदया ने  स्वयं  ही  ग़लती  की  थी  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  चेष्टा  होना  चाहिये  कि  ग़लतियां  न  zr  और Qh  लवा ७  बार  बार  शुद्धियां  न

 की  जाय  परन्तु  ग़लतियां  कभी  कभी  हो  ही  जाया  करती  हें  इस  में  कोई  आश्चर्य की  बात  नहीं

 यदा  कदा  कोई  ग़लती  हो  जाये तो  उसमें  कोई  हानि  नहीं  है  ।

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव--जारी

 MOTION  ON  THE  PRFSIDENT’S

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अब  सभा  श्री  शिवाजी  श०  देशमुख  द्वारा  21  1966  को  प्रस्तुत

 किये गय  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  :

 राष्ट्रपति  की  सेवा में  इन  शवों में  एक  समावेदन  प्रस्तुत  किया  जाये

 इस  सत्र  में  समवेत  लोकसभा के  सदस्य  राष्ट्रपति  के  उस  अभिभाषण  के  जो  उन्होंने

 14  1966 को  एक  साथ  समवेत  संसद की  दोनों  सभाओं के  समक्ष  देने  की
 दर्पा  की  उनके  अत्यन्त  आभारी

 में श्री  मला इछा मी  :  सरकार  खाद्यान्न  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  समाप्त  करने  में

 सफल  हुई  है  इस  में  इस  ने  अनाज  की  राशन  व्यवस्था  लागू  करने  तथा  न्यायोचित

 वितरण  और  आयात  का  कार्य  बहुत  अच्छी  तरह  fears  सरकार  को  प्रशासन  में  सुधार  करने

 के  लिये  और  भी  प्रयत्न  करने  चाहिये  और  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करना  चाहिये  ।  आजकल

 क्षेत्रीय  व्यवस्था
 की  बहुत  आलोचना  हो  रही  सरकार  को  वितरण  और  वसूली  के  बारे में  एक

 देश  व्यापी  राष्ट्रीय  नीति  चाहिये  ।  बड़े बड़े  नगरों में  राशन  व्यवस्था  शुरू  करनी  चाहिये
 और  छोट  नगरों  तथा  देहाती  क्षेत्रो ंमें  उचित  मलय  वाली  दुकानें  खोलनी  चाहिये  ।  सरकार

 को  इस  सुझाव  पर  विचार  करना  चाहिये  |

 देश
 की  सिंचाई  क्षमता  का  पूरा  पुरा  लाभ  नहीं  उठाया  जो  रहा  |  केवल  40  प्रतिशत  क्षमता

 का  उपयोग
 किया  जा  रहा  है  और  4  करोड़  30  लाख  एकड़  भूमि में  खेती  नहीं की  जा  रही  इस

 बारे
 में

 आवश्यक  कार्यवाही  होनी  चाहिये  और  भूमि  का  पूरा  उपयोग  होना  चाहिये  ।  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र
 में  एक  सिंचाई  योजना

 को
 यदि  स्वीकृति  दे  दी  जाये  तो  4000  एकड़  भूमि  में  खेती  हो  सकती

 वहां  अब  वर्षा  पर  निसार  करना  पड़ता  इससे  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  सकती है

 अन्तर्राज्यीय  मतभेदो ंके  कारण  कई  योजनाओं  को  कार्यान्वित  नहीं  feat  जा  रहा
 केन्द्रीय  सरकार  को  एक  राष्ट्रीय  नीति  निर्धारित  करनी  चाहि हुये  और  देश  के  जल  sar  धनो  का

 पूरा  पुरा  लाभ
 उठाया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  प्र०  के०  देव  पीठासीन  हुए  ।
 Suri  P.  K.  Deo  in  the  Chair  ]

 सरकार  को  नलकूप  लगाने  चाहियें  और  अधिक
 कार्य  के  लिये  देनी  चाहिये  ।

 इस  बारे  में  सरकार  मद्रास  राज्य  का  कल पा कम  अणु  संयंत्र  शीघ्र  हाथ  में  लेना  चाहिये  ।  देवा  में
 खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने

 के
 लिये  वैज्ञानिक  ढंग  अपनाये  जाने  चाहिये  और  भूमि  का  परीक्षण  कर  के

 उसे  खेती के  लिये  प्रयोग  में  लाना  छोटे  वी  तथा  अन्य  उपकरणों  को  देश  मे ंहो  बनाने
 की  व्यवस्था  करना  चाहिये  ।  हमें  विशेषज्ञों  की  राय  भी  लेनी  चाहिये  अच्छे  बीजों
 को  प्रयोग  में  लाना  afer  ।
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 ५0५01  on  the  President’s  Address  February  28,  1966

 $$

 [  श्री  मलाइछामी  |

 देश  में  किसानों  को  ऋण  देने  के  लिये  सरकार  को  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  आज  उन

 लोगों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  किसानों  को  उनके  उत्पाद  के  लिये

 उचित  दाम  भी  सिलने  चाहियें  ।  उद्योगों  में  व्य  act  वाले  लोग  लाभ  न  होने की  स्थिति  में

 अपने  व्यवसाय  में  परिवर्तन  कर  लेते  है  परन्तु  कृषक  लोग  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  सरकार  को

 किसानों  के  हितों  का  पालन  करना  एक  किसान  को  कई  प्रकार की  जोखिमों का  सामना

 पड़ता है  अत  :  सरकार  ने  उन्हें  संरक्षण  देना

 खेती
 के  बारे में  गवेषणा कार्य  में  सुधार  होना  आज  पौदों  को  कीट  नाश  कर  देते है

 और  इस  प्रकार  उत्पादन  में  बहुत  कमी  हो  जाती  सरकार को  गवेषण  कार्य में  सुधार  करना  चाहिये  |

 आज  सरकार  राजधानी  में  प्रमुख  नेताओं की  मूर्तियां  लगा  रही  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि
 सभी

 राज्यों
 के  प्रमुख  नेताओं की  मूर्तियां  लगायी  जायें ।

 Shri  Chandak  (Chhindwara)  :  We  have  been  passing  through  a  critical

 period  during  the  last  few  months.  Pakistan  invaded  our  country,  but  it  is  a

 happy  thing  that  our  armed  forces  gave  account  of  themselves  and  repulsed  the

 foreign  attack.

 The  Tashkent  Declaration  is  more  than  a  no-war  declaration.  It  has  brought
 a  change  of  heart.  We  have  been  trying  for  this  during  the  last  18  years.  Now
 Pakistan  has  understood  the  problems  cannot  be  solved  with  force.  Shri  Shastri
 who  was  a  true  Gandhian,  has  proved  that  he  wasa  great  war-leader  and  a
 leader  of  peace.  He  was  a  fearless  and  humbleleader.  By  signing  the  Tashkent

 Declaration  he  has  shown  the  path  of  peace  to  the  entire  world.  We  on  our

 part  should  sincerely  implement  the  Tashkent  Declaration  and  hope  that

 Pakistan  will  do  likewise.  We  should  not  bring  about  any  relaxation  in  defence

 effort.  We  have  to  be  vigilent  against  China.

 Our  foreign  policy  was  laid  down  by  our  great  leader  Shri  Jawaharlal  Nehru.
 We  believe  non-alignment,  peaceful  co-existence,  non-interference  in

 internal  affairs  and  adoption  of  neogotiations  for  settling  disputes.  This  is  the  best

 policy  a  country  can  have.  It  is  due  to  this  policy  that  all  countries  of  the  world

 except  China  are  our  friends.  I  support  this  policy.

 In  regard  to  internal  affairs  I  wantto  say  that  industrial  development  is.

 making  adequate  progress  and  the  private  sector  is  not  expanding  satisfactorily.
 I  do  not  like  monopolistic  trends  as  revealed  by  the  Commission  on  this  subject.

 We  should  encourage Our  aim  is  to  establish  a  socialistic  pattern  of  society.
 small-scale  industries.  The  procedure  regarding  issue  of  licences

 should  be  simplified.

 It  is  very  unfortunate  that  we  have  not  been  able  to  become  self-sufficient  in

 the  matter  of  foodgrains.  We  have  not  derived  much  benefit  from  big  dams.  65

 per  cent  of  foreign  exchange  is  earned  from  the  export  of  agricultural  produce.  I

 think  we  should  pay  greater  attention  to  agriculture.  It  should  be  treated  as

 basic  industry.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiy2z  (Dewas)  :  Sir,  I  want  that  in  the  three

 language  formula  Sanskrit  should  replace  English  and  Central  Government  should

 conduct  its  business  in  Hindi.  The  Central  Government  is  very  much  under  the

 influence  of  Chief  Ministers.  The  Congress  party  at  its  Jaipur  Session  had  passed.
 a  resolution  that  the  zonal  scheme  regarding  foodgrains  should  be  abolished,  but

 this  decision  was  reversed  in  New  Delhi  at  the  instance  of  Chief  Ministers.  The

 President  has  not  mentioned  the  labour  unrest  which  wide  spread  in  the  country
 at  present.  Many  leading  mills  in  the  country  are  not  working  at  present.  Govern-
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 9  1887  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव
 _ ्  बध

 ment  should  clarify  its  position  in  these  matters.  I  am  against  the  import
 of  food-

 grains.  There  are  ample  foodgrains  available  in  Punjab  and  Madhya  Pradesh.
 Some  States  indulge  in  profiteering.  The  Central  Government  should  pay  proper
 care  to  this  matter.

 The  ruling  party  is  using  emergency  for  safeguarding  its  own  interests.  This
 state  ofemergency  should  be  ended  forthwith.  Our  Government  claims  that
 Tashkent  Declaration  is  in  the  interest  of  our  country,  but  we  should  wait  and
 see  Pakistan’s  reaction.

 I  want  that  enquiry  should  be  conducted  into  the  circumstances  that  led  to
 Shri  Shastri’s  death.  Government  should  send  for  all  details  from  Russia  and
 piace  them  here  before  the  House.  If  we  want  peace,  we  should  remain  ready  for
 war.  We  should  make  atom  bombs  for  our  defence.

 There  is  Jot  of  confusion  inthe  matter  of  distribution  of  foodgrains.  It
 should  be  set  right.  Government  should  provide  all  facilities  to  the  farmers.  They
 should  be  given  water,  good  seeds  and  fertilizer.  By  doing  this  food  production
 can  be  increased.  Government  should  take  proper  note  of  suggestions  made  by
 the  hon.  Members  in  opposition.

 भी  अब्दुल  गनी  गोनी  '  तथा  :  राष्ट्रपति  ने  अपने  अभिभाषण  में  देश  की  प्रगति

 का  एक  चित्र  हमारे  समक्ष  रखा  पिछले  ad  हमारी  खाद्य  स्थिति  अच्छी  नहीं  थी  और

 बाहर
 से

 पाकिस्तान  ने  हमारे  देश  पर  ara  किया  ।  हमने  पहले  ही  से
 चेतावनी  दी  थी  कि

 पाकिस्तान  गड़बड़  करेगा  परन्तु  खेद  की  बात है  कि  इस  ओर  ठीक  प्रकार  ध्यान  नहीं  दिया

 है  बड़े  आये  की  बात  थी  कि  घुसपैठियों  हमारी  सीमाओं  में  छुपकर  घुस  आये  ।  इससे

 हमारी  दोषपूर्ण  सुरक्षा  व्यवस्था  का  पता  चलता  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिय े।
 अन्य  देशों

 में  यदि
 कोई  घुसपैठिया  आ  जाये  तो  उसके  विरूद्ध  कडी  कार्यवाही  की  जाती

 लड़ाई  के  दिनों  विस्टा  पित  हुए  लोगों  के  लिये  सरकार  ने  अच्छे  प्रबन्ध  नहीं  किये  थे  ।

 में  समझ  नहीं  पाता  कि  हमने  हाजी  पीर  दरें  से  अपने  सेना  कयों  हटायी  एक  ओर  तो  हम  कहते

 के  सम्पूर्ण  काश्मीर  हमारा  है  ।  अब  हमारा  एक  प्रतिनिधिमंडल  रावलपिंडी  जा  रहा  हम
 यत  चाहते  हे  ।  हम  युद्ध  नहीं  चाहते  ।  सारा  राष्ट्र  पाकिस्तान  की  जनता  की  भलाई  का

 इच्छुक  हम  उन्हें  हानि  पहुंचाना  नहीं  चाहते  |  परन्तु  इस  का
 यह

 अर्थ  नहीं  कि  हम  समझौते

 बाद  समझौता  करते  हमें  और  अधिक  समझौतों  की  आवश्यकता  नहीं  पहले  भी
 कर  समझौते  किये  जा  चुके  भारत  सरकार  को  इस  बारे  में  एक  निश्चित  नीति  अपनानी  चाहिये  ।

 हमारा जो  प्रतिनिधिमंडल  पाकिस्तान  जा  रहा  है  उसके  नेता  से  में  निवेदन  करूंगा  कि  पाकिस्तान

 यह  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  जाना  चाहिये  कि  समस्त  जम्मू  तथा  काश्मीर  भारत  का  अंग  है  और

 इस  वारे  में  कोई  गलत  फहमी  नहीं  होनी  चाहिये  ।  अब  समय  आ  गया  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद

 370  को  समाप्त  किया  जाये  और  जम्मू  तथा  काश्मीर  का  दोष  देश
 के  साथ  पूर्णत :

 विलय  किया

 जम्मू
 तथा  काइमीर  देश  का  सब  से  पिछड़ा  हुआ  राज्य  पिछले  18  वर्षों

 में
 केन्द्र  सरकार

 ने

 विशेष
 काश्मीर  के  विकास  के  लिये  कोई  विशेष  ध्या  न  झ  fear  अतः  काश्मीर

 के  विकास  के  लिय
 ध्यानਂ  देना  चाहिये  और  यह  भेदभाव  की  नीति  जो  काश्मीर  के  साथ  केन्द्र  सरकार  अपना

 रही  उसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।  काश्मीर  में  एक  भी  केन्द्रीय  परियोजना  नहीं  वह
 भी  समय था  जब  हम  काश्मीर  के  लिये  विशेष  स्थान  के  इच्छुक  विशेष  संरक्षण  चाहते  परन्तु
 में हम  मांग  करते  हे  कि  अनुच्छेद  370  को  समाप्त  किया  जाय  और  राज्य  के  संविधान  को  भी  समाप्त
 किया  जाये  |  हमारा  विलय  अन्तिम  और  gor  होना  चाहिये  ।  साथ  ही  साथ  काश्मीर  के  विकास  की
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 अब्दुल  गनी

 ओर  भी  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  ताकि  भारत  के  अन्य  लोगों  के  ,  साथ  काश्मीर  के  लोग

 भी  प्रगति के  पथ  पर  आगे  बढ़  सकें

 में  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा कि  वह  पाकिस्तान  को  अन्तिम  बार  स्पष्ट  शब्दों  में
 बता  दें  कि  काश्मीर  वार्ता  का  विषय  नहीं  हो  सकता  साथ  ही  साथ  वह  पाकिस्तान  सरकार  से  यह  भी

 मांग  करेगी  पाकिस्तान को  वे  सब क्षेत्र  खाली  कर  देने  चाहिये  जिन  पर  उन्होंने  15  1947

 के  बाद  अधिकार  किया  था  ताकि  जम्मू  तथा  काश्मीर  की  प्रभुसत्ता  उन  सब  क्षेत्रॉंपर  पुन  :  स्थापित

 हो  सके  जो  15  1947 से  पहले  थी
 और

 जम्मू  तथा  काइमीर  विधान  सभा  में  उन  क्षेत्रों
 क

 प्रतिनिधित्व के  लिये  वर्षों से  खाली  पड़ी  25  सीटों  को  भरा  जा  सके  ।

 काश्मीर
 भारत  का  पुष्प  उद्यान  यह  भारत  की  सुन्दरता  अतः  ता शक रद  समझौते

 यदि  कुछ  गुप्त  बातें
 हुई  यह  भारत  की  एकता के  लिये  बहुत  बुरा  होगा  ।  में  निवेदन  करता

 हूँ  कि  हमें न  केवल  पाकिस्तान
 के  बल्कि  विषव  के  सब  देशों के  और  विशेषतया  पाश्चात्य  देशों  के

 सामने  अपनी  स्थिति
 को

 स्पष्ट
 कर  देना  पाकिस्तान के  आक्रमण  के  समय  हमारे  दढ

 waar
 से  विदेशों को  हमारा  पक्ष  समझने में  सहायता  हुई

 अत
 :  हमें  अपने

 रवैये  प  जपो

 रहना  चाहिये  ।

 यह  की  बात
 है  तथा  इस  के  लिये  भारत  सरकार  और  विशेषत  tad  मंत्रालय  बधाई

 पात्र  हें  कि  इस  बार  शेष  देश  के  साथ
 जम्म  तथा  काश्मीर के  भावनात्मक  विलय

 की
 दिला में

 कुछ  व्यवहारिक  कदम  उठाये  गये  रेलवे  मंत्रालय  की  परियोजना  सराहनीय

 तक
 जो  रेलवे  लाइन

 है
 उसे  जम्मू  तक  शीघ्र

 बढ़ाया  जाना  चाहिये  और  इस  में  बहुत  अधिक  समय
 अर्थात  15  वर्ष

 और
 नहीं  लगना  वर्तमान  में  जम्मू का  केवल  एक  सड़क  द्वारा

 पठानकोट
 से

 संपक  अत  में  निवेदन  करता  हूं  कि  हिमाचल  हि) प्रददा में  छम्ब से  लेकर  बादवारा तक  सक
 का  निर्माण  कराया  जाये  ।  इस  संविधानों  से  जम्मू  तथा  काश्मीर की  भावनਂ  चमक  एकता

 सहायता  मिलेगी  और  हमें  प्रगति  करने  का  अवसर  क्योंकि  यातायात  की  सुविधा न  होगे
 के  कारण  हमारे  व्यापार  आदि  को  बर्ड

 ७४"  हानि  होती  इस  संदर्भ में  में  पुन  :
 क

 ७  हगा
 कि  जम्मू

 तथा  काश्मीर  में  केन्द्रीय  परियोज
 नाय  नहीं  वहां  पर  कुछ  केन्द्रीय  परियोजना  लगाई  जानी

 ताकि  वहां  आर्थिक  प्रग  ्  a  संभव  हो  सके  |

 जम्म an

 होते  रहे  qt

 तथा  काश्मीर में  पिछले  18  वर्षो से  घसपठियें आते  रहे  तथ
 तु

 इस  पर  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिय  गया  इस  वर्ष  घुसपैठियों के  प्रवाह  की  रोक केलिये  जो  शानदार  कायदा
 का  म  काबिल  किया  तथा

 ही  की  जिस
 में  समस्त  राष्ट्र  ने  एक  हो  कर  पाकिस्तान  के  अक्रम

 हमलावरों  से  निपटने  के  लिये  जिस  वीरता  और  ata  का  प्रदर्शन
 उस  से  राष्ट्र  का  गौरव  बहुत  बढ़  गया

 है
 |  हमारे  सामने  छम्ब  क्षेत्र  में  लोगों  को  पुनः

 बयान
 समस्या  तथा  इस  बारें  में  छी  a  उचित  arg  जनतिक  स्थिरता

 वाही की  जानी  राज्य  में  रा
 कायम  होनी  अब  युद्ध-वीर  गम  रेखा

 को  इस  प्रकार  बनाना  चाहिये  कि  भविष्य में  एक भी  घुसपैठिया  न  आ

 Shri  Achal  Singh  (A
 strained  ever  s  ince  her  existence.

 3ra)  :  Our  relations  with  Pakistan  have  always  been
 een

 indulging  in  provocative  activitie
 During  the  last  18  years  she  had  alw  ays

 First  of  all  sh  €  attacked  Kas
 S  and  her  designs  had  always  been  ag  gressive

 न

 mir  in  1948  and  since  then  she  had  been  it  dulging in  firing  and  other  provocatiy  activities  on  our  western  borders  in  Kashmur  a2
 eastern  borders  in  Bengal.  She  e  in  Jammu
 and  Kashmir,  dispite  the  fac  t  that

 had  always  been  insisting  for  plebiscit
 Jammu  and  Kashmir  is  an  in  tegral  pat!

 of  India.  She  had  launched  an  attac
 ag

 since  been  entr  usted  to  a  tribunal.
 k  on  Rann  of  Kutch  and  the  matter

 an
 attacked  us.  Again  she  sent  infiltrators  on  5th  August She  also  attacked  C  hamb  in  September.
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 ee

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  पीठासीन हुए

 |  Suri  SHam  Lat  Sarar  in  the  Chai

 It  was  for  the  first  time  that  India  also  took  to  arms  to  defend  her  sovereignty
 and  territorial  integrity.  It  is  very  gratifying  that  ovr  armed  forces  showed  un-

 paralleled  bravery  and  taught  Pakistan  a  befitting  lesson.  Later  on  cease  fire  was
 declared  after  23  days  of  fierece  fighting  as  a  result  of  untiring  efforts  on  the

 part  of  U.N.O.  and  a  change  in  the  attitude  of  President  Ayubkhan  of  Pakistan.
 Our  late  Prime  Minister  had  told  very  frankly  that  India  had  no  objection  to

 cease  fire,  but  Pakistan  should  give  an  undertaking  tnat  she  will  not  indulge  in
 such  activities,  which  pose  a  danger  to  our  national  sovereignty  and.  cerritorial

 integrity  in  future.  After  that  Prime  Minister  Kosygin  of  Soviet  Russia  played  a

 very  important  role  in  bringing  about  understanding  and  goodwill  between  the
 two  countries  and  it  is  due  to  his  ceaseless  efforts  that  an  agreement  had  been  signed
 in  Tashkent  between  the  Prime  Minister  of  India  and  the  President  of  Pakistan.
 ‘The  Tashkent  agreement  is  a  symbol  of  peace  and  it  should  be  followed  both  by
 India  and  Pakistan  in  better  and  spirit.  Peace  is  always  good.

 The  record  of  our  Government  during  the  last  18  years  has  been  pretty  well.
 We  have  progressed  well  in  the  field  of  industrialisation.  It  is  encouraging  that  the

 couutry  which  used  to  import  even  needles  is  now  manufacturing  locomot:ves,
 ships  and  air  crafts  and  there  by  saving  crores  of  rupees  which  used  to  be  spent
 on  imports.  But  it  is  most  unfortunate  that  despite  the  fact  that  India  is  an  agri-
 cultural  country,  we  have  not  been  able  to  solve  the  problem  of  food  shortage.
 We  are  facing  difficulties  regarding  food.  This  shows  that  there  is  some  cefect
 in  our  food  policy.  India  is  a  very  big  country  and  hence  the  conditions  of  rain  or

 drought,  surplus  or  deficit  are  bound  to  be  different  in  different  parts  of  the  country.
 Hence  what  is  needed  15  that  there  should  be  free  trade  of  foodgrains.  There  should

 be  no  restriction  on  the  movement  of  foodgrains  from  one  State  to  another.  The
 food  zones  should  be  abolished.  It  that  is  done,  it  would  ease  the  food  shortage
 conditions  in  the  country,  because  the  surplus  States  would  be  in  a  position  to
 rush  food  to  deficit  States.  If  this  would  have  been  done  earlier,  the  present  situa-
 tion  in  Kerala  and  West  Bengal  would  not  have  arisen.  The  food  siortage  is  not
 to  the  extent  it  appears  to  be,  but  the  present  situation  is  the  creation  of  our  com-

 plicated  food  policies.  There  should  be  no  control  on  any  commodity.  The

 people  do  not  want  control.  They  want  free  trade.  Lifting  of  control  from  cement
 vhas  been  welcomed  and  it  had  solved  many  difficulties  which  people  were  facing  in

 getting  cement.  In  this  context  I  would  like  to  make  a  reference  to  sugar.  There
 is  no  shortage  of  sugar  in  the  country  and  even  then  control  is  not  being  lifted  from

 sugar.  The  result  is  that  sugar  cane  growers  are  facing  unnecessary  trouble.  There
 has  been  a  decline  in  the  prices  of  Gur  and  Khandsari  to  the  extent  of  50%  in  U.P.
 and  Bihar.

 India  is  a  poor  country  but  the  taxes  imposed  on  the  public  and  specially  on
 middle  and  lower  middle  classes  are  the  highest.  They  are  facing  many  difficulties,
 even  to  get  both  ends  meet  for  their  families.  They  are  unable  to  carry  the  burden

 of  this  heavy  taxation.  So  the  taxes  should  be  removed  to  a  large  extent.  Specially
 from  the  poor  sections  of  our  society.

 In  the  last  I  would  like  to  say  that  special  attention  should  be  given  to  the

 problems  of  agriculturists.  There  should  be  proper  irrigation  facilities.  In  case
 lities  are  provided,  my  State  which  is  at  present  a  deficit ‘proper  irrigation  fact

 State  can  become  a  surp  lus  State.  So  irrigation  should  not  stand  in  the  way  of

 production.  With  these  words  I  support  the  Motion  of  Thanks  on  the  President’s

 Address.
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 Motion  on  the  President’s  Address  February  28,  1966

 शी  वासुदेवन  नायर  )
 :  यह  पहला  अवसर है  जब  कि  इस  सभा  में

 और
 इसे

 के  बाहर  सारे  देश  में  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  आपात  और  भारतीय  प्रतिरक्षा  नियमों

 को  जारी  रखने  के  प्रश्न  पर  तुरन्त  विचार  किया  जाये  और  इन्हें  शीघ्र  समाप्त  किया  जाये

 यद्यपि  सत्ताधारी  दल  के  मुख्य  सचेतक  तथा  सभा  नेता  ने  इस  बात  का  बहुत  प्रयत्न  किया  किं

 उसके  दल  के  सदस्य  इस  बात  का  समर्थन  न  करे  कि  आपात  तथा  भारतीय  प्रतिरक्षा  नियमों
 को

 समाप्त  किया  तथापि  ag  बड़े  ष  की  बात है
 कि  उनके  दल  के  प्रमुख  वक्ताओं

 ने
 आपात

 और  भारतीय  प्रतिरक्षा  नियमों को  समाप्त  करने  का  समर्थन  किया  अत :  इस  से  यहं  स्पष्ट

 हैकि  सरकार  को  छोड़  कर  कोई  भी  व्यक्ति  इस  पक्ष  में  नहीं  है  कि  आपात  तथा  भारतीय

 प्रतिरक्षा  नियमों
 को  जारी  रखा  जाये  देश के

 34  प्रमुख  व्यक्तियो ंने
 जिस  में  उच्चतम  न्यायालय

 के  3  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  भी  शामिल  हैं  यह  मांग  की  है  कि  आपात  और  भारतीय  प्रतिरक्षा

 मान  miDie  oa सकार (2151 7517 71057 bere  नका
 ara  किये  जाने  के  ai  x >  प्रधान गरजने

 को
 रामायण  फिया  आधा है  फि

 मंत्री  तथा  गृह-कायरें  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासनों  को  शीघ्र  क्रियान्वित  किया
 जायेगा

 और

 सभी  राजनैतिक  नजर बंदों  को  रिहा कर  दिया  जायेगा ।

 योजना  मंत्री  ने  कहा  है  कि  देश  में  कूछ  लोग  विदेशी  सहायता  के  विरूद्ध  अत  :  यह  धारणा

 सही  नहीं  हम  विदेशी  सहायता  के  विरूद्ध  नहीं  परन्तु  जब
 इस

 के  साथ  कुछ  शर्तें  लगाई  जातीं

 जैसाकि  अमरीका  अब  लगाने  का  प्रयत्न कर  रहा  तब  हमें  इस  के  विरूद्ध  खड़ा  होना  पड़ता हैं  |

 अमरीका  चाहता है  कि  हम  अपनी  रुई  का  उत्पादन  कम  करके  अनाज  का  उत्पादन  बढ़ायें  तथा

 फिर  अमरीका
 से  रुई  आयात  करने

 की  याचना  जब  ऐसी  दावतें  लगाई  जाती है  तो
 हमें  इस  बात

 पर  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिये  कि  हमें  विदेशी  सहायता  स्वीकार  करनी  चाहिये  अथवा

 नहीं  ।  आमतौर  पर  सरकार  इन  बातों  पर  विचार  नहीं  करती  है  ।

 केरल  के  बार  में  में  अपना  भाषण  केवल  दो  अथवा  तीन  बातों  तक  ही  सीमित  weal

 में  गृह  मंत्री
 को

 बिताना  चाहता  हूँ  कि  कोट्टयम  के  एक  जिले
 में  कुछ

 अराजपत्रित  अधिकारियों

 ने  हड़ताल  कर  रखी  है  ।  अराजपत्रित  अधिकारियों  के  संगठन  की  बलपूर्वक  दीवाने  का  प्रयत्न  किया

 जा  रहा  ये  अराजपत्रित  अधिकारी  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अपने  वेतन  क्रमों  बारे
 में  कूछ

 परिवर्तन  चाहते  इस  संगठ  नं  रेड  पदाधिकारियों  को  तंग  किया  जा  रहा  सरकार  को  इसे

 झगड़े को
 यथा  संभव  after  निपटाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |

 एक  और  अन्य  बात  जो  में  कहना  चाहता  हुं  वह  यह  है  कि  केरल  की  वर्त  मान  केरल

 की  सरकारी  सेवाओं  में  पिछड़े  वंग  के  लोगों  के  लिये  जो  स्थानों  को  रक्षित  किया  जाता  था  उसे  समाप्त

 करना  चाहती  सरकार
 ने  इस

 बारे  में  एक  यह  निर्णय  किया है  कि  कुछ
 पदों

 के
 लिये  रिजर्वेशन

 अब  नही ंहै
 ।  केरल  की  वर्तमान  सरकार  जिम्मेदार  सरकार  नहीं  आशा है

 1967
 में

 केरल

 में  जिम्मेदार  सरकार  बत  जायेगी  ।  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  केरल  की  सरकार  को  वर्तमान

 व्यवस्था  को  नहीं  बदलना  चाहिये  और  एक  वर्ष  तक  और  प्रतिक्षा  करनी  यह  एक  नीति

 का  मामला है  और  इस  से  प्रभावित  सम  दाय  बहुत  असंतुष्ट  हें  और  यदि इस  निर्णय  को  क्रियान्वित

 किया  गया  तो  वहां  अव्यवस्था  होने  का  खतरा  सरकार  को  इस  बारे  में  तुरन्त  कार्यवाह

 करनी  चाहिये  ।

 भी  चन्द्रभान  fag  :  यह  ad  देश  के  लिये  संकट  तथा  परिक्षा  का  वर्ष  है  ।  हमारी  उत्तरी

 सीमाओं  पर  चीनी  आक्रमण  का  कच्छ  के  जम्मू  तथा  काश्मीर  और  राजस्थान  में

 स्तान  से  हुआ  सशस्त्र  देश
 की

 विधि  तथा  व्यवस्था  की  खाद्य  समस्या  एवं  वैज्ञानिक

 प्रशिक्षण  की  दुदंशा  ऐसी  चुनौतियां  है  जिन  का  हमें  सामना  करना  पड़ा  हैं  और  करना  पड
 रहा

 छ  ~ '।  ऐसी  आपत्तियों  के  समय  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  की  मृत्यु  से  देश  ने  भारत  का  एक  महान
 एवं  सच्चा  कॉ Ug  खो  जिस  की  क्षति  कभी  पूरी  नहीं  हो  सकेगी  ।  श्री  शास्त्री  उन  गर्ग
 मिश्रण  थे  जो  किसी  एक  व्यक्ति  में  पाने  कठिन  ही  नहीं  अपितु  असंभव  उनकी
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 1887  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव

 ा

 कार्यकुशलता  एवं  नम्रता  ने  देश
 के  गौरव  को  चार  चांद  लगा  दिये  ।  उन्होंने  शांति

 तथा  युद्ध  में  देश  को  महान  सेवाय  की  ।  उन्होंने  संसार  को  अंधकार  से  हिसा  से  अहिंसा  तथा

 |
 क

 य्द्धसे  शांति  का  मागं  दिखाया  ।  देश  को  गौरव के  उच्चतम  शिखर पर  asia  वाले  उस

 पुरुष  की  याद  बनाये  रखने  के  लिये  यह  आवश्यक  कि  उन्होंने  जो  माग  दिखाया  है  हम  उस

 पर  चलते  रहें ।

 राष्ट्रपति ने  अपने  अभिभाषण  में  महान  वैज्ञानिक  तथा
 प्रशासनिक  डा०  भाभा  की  मृत्यु  पर

 शोक  प्रकट  करते  हुये  कहा है  कि  आधुनिक  संसार  विज्ञान से  बना  हुआ है  ।  स्वतंत्रता  के  बाद

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  संस्थाओं  की  संख्या में  बहुत  वृद्धि  हुई  हमार  देशਂ  में  वैज्ञानिक  तथा

 fra  अनुसंधान  परमाणु  ऊर्जा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्  तथा  प्रतिरक्षा

 अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  आदि  राष्ट्रीय  AT  His  फांउनडशन  आदि  अन्तराष्ट्रीय  संस्थायें

 जिन में  वैज्ञानिक  अनुसंधान  काय  करते  परन्तु  यह  खेद  की  बात  है  कि  सुविधायें  तथा

 अवसर  बढ़ने  और  भारतीय  वैज्ञानिक  बौद्धिक  रुप से  पश्चिमी  वैज्ञानिक  से  कम  न  होने  के  बावजूद
 भी  वैज्ञानिक  काय  समिति  मात्र  में  ही  हुआ  निस्सन्देह  युवक  वैज्ञानिकों  में  बहुत  निराशा  है  ।  उन  की

 आय  ऐसी  है  कि  वे  अच्छा  कार्य कर  सकते  पण  निराशा  के  कारण  उन  में  से  बहुतों
 ने  विदेशों में  पद  ग्रहण  कर  लिये  हे  और  वहीं  बस  गये  हमें  अपने  वैज्ञानिकों  को  इस  प्रकार

 नहीं  जाने  देना  हमें  समझना  चाहिये  कि  अनुसन्धान  अच्छे  अच्छी

 अच्छे  सामान  और  उपकरणों  से  नहीं  बल्कि  अच्छा  अनुसन्धान  ऐसे  वैज्ञानिक  करते  हें  जो

 उत्साही  हों  और  परिश्रमी  उदाहरणार्थ  डा०  रमन  कलकत्ते  के  बो  बाजार  में  काम  करते  थे  और

 श्री  रामानुजम  मद्रास  पत्तन  न्यास  में  लिपिक
 थे

 ।  अत
 :  आवश्यकता इस

 बात  की
 है  चि  हमारी

 संस्थाओं  का  वातावरण  अनुसंधान  के  उपयुक्त  होना  चाहिये

 युवक  वैज्ञानिकों में  व्यापक  निराशा  का  सब से  बड़ा  कारण  यह  है  कि  आम  तौर  पर  हमारी
 वैज्ञानिक  संस्थाओं  के  निदेशਂ  आदि  उच्चकोटि  के  वैज्ञानिक  नहीं  अपितु  वह  निम्न  श्रेणी  के

 व्यक्ति  क्योंकि  इन  पदों  पर  वेतन  बहुत  मिलता है  और  इन  के  पदाधिक  रियों  की  प्र  तिष्ठा  बहुत
 होती  इस  लिये  अवसरवादी  और  पद लोलुप  व्यक्ति  अनुचित  तरीकों  से  इन  पदों  पर  पहुंच  गये  है  ।

 इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  वे  अपने  अधीन  भी  fara  श्रेणी  के  व्यक्ति  ही  रखते  है  और  इस

 तरह  यह  चक्र  निम्नतम  सेवाओं  तक  रहता  यहीं  एक  सब  से  बड़ा  कारण  है  कि

 हमारे  वैज्ञानिक  अनुसंधानਂ  में  आशाजनक  प्रगति  नहीं  हुई  अत :  अनुसन्धान  संस्थाओं  का  भार
 उच्च  कोटि  के  वैज्ञानिक  के  हाथ  में  होना  ताकि  अनुसंधान  काय  में  संतोषजनक  प्रगति  हो
 सक े।

 यहू  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  बड़ी  बड़ी  बातें  करने  पर  भी  हमारी  समस्यायें  हल  नहीं  हो
 सकी  सरकार  को  ग्रामीणों  तथा  ग्रामों  की  ओर  ध्यान  देना  क्योंकि  हमारी  82
 प्रतिशत  जनसंख्या  ग्रामों  में  र  हती  है  ओर  उनकी  स्थिति  बड़ी  दयनीय  है  ।  हमें  चाहिये  कि
 ग्रामीणों  के  लिये  स्वच्छ  पीने  के  स्कूल  तथा  औषधालय  आदि  ar  प्रबन्ध  करें
 और  प्रत्येक  गांव  में  एक  गांधी  at  स्थापित  करे  ताकि  उन  का  नैतिक  और  धामिक  प्रशिक्षण
 हो  सके

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी
 :  हम  किसी  दल  के  हो  अथवा  किसी  प्रदेश के  देश की  समस्याओं

 का  सामना  तो  हमने  मिल  करती  करना  लोगों की  आकांक्षाओं के  प्रति  जो  हमारा  उत्तरदायित्व

 है  उसका  भी  हमें पुरा  अहसास  हमें
 जो

 भी  आलोचना  करनी  चाहिए  उसमें  हमारा  दृष्टिकोण
 रचनात्मक  होना  चाहिये  हमें  यह  बात  याद  रखना  चाहिए  कि  प्रगति  औ  र  सिद्धि  कोई  अपहार  के

 रूप  में  किसी को  प्राप्त  नहीं  होते
 ।

 इसे  तो  प्राप्त  करना  पड़ता  है  ।  हमें e  at  त  कभी भी  नहीं  भूलनी
 चाहिए  कि  हमारी  जनता  में  शताब्दी  से  चली  आ  रही  गरीबी  और  अज्ञानता  के  कारण  हमारे  सामने
 बड़ी  बड़ी  समस्यायें  है  ।  इन  GHENT AT  को  हमें  केवल

 संय  क्त  रूप  से  और  रचनात्मक  प्रयास  करके  ५ ह्  हल
 कर  सकते  इस  दिशा

 में  हमें एक  बात  समझनी  वह  यह  कि  हमारे  देश  की  80  प्रतिशत
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 Motion  cn  the  President’s  Acidress  Phalguna  0  ,  1887  (Saka)

 शारदा  मुकर्जी

 जनता  ग्रामों  में  रहते  यही  लोग  है  जो  कि  हमारी  राष्ट्रीय  आय  में  अधिक  से  अधिक  अंशदान

 देते  इनका  अंशदान  48  प्रतिशत  है  ।  ऐसा  होने  पर  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  क  अन्तर्गत

 कृषि  और  सिंचाई  पर  केवल  21.  2  प्रतिशत  खर्च  किया  गया है  ।  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  का  भी

 अस्थायी  ढांचा  तेयार  कर  लिया  गया है  |  इसके  अन्तरगत  कृषि  और  सिंचाई  के  लिए  21.  8  प्रतिशत

 अर्थातਂ  3,400  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी है  |  इसके  मुकाबले  में  गेर  सरकारी  विनियोजन

 7,000  करोड़  रुपय
 का  इस  सम्बन्ध में  कठिनाइया ंहै  और  हमें  उन्हें महसूस  करना है  |

 जो  भी  बड़े  बड़े  ऋण  हमने  विदेशों  से  लिये  हूं  वे  अधिकतर  हमने  बड़े  बड़े  उद्योगों  के  निर्माण  के

 लिए  बनाये  विदेशों  से  हमें  कुल  मिलाकर  3,732  करोड़  रुपये  की  सहायता  प्राप्त  हुआ  इस

 सहायता  से  भारत  के  गांवों  में  रहने  वाले  40  विरोध  लोंगों  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ है  ।  बहुत  कम

 लोग  इससे  लाभ  उठा  रहे हू  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  तक  हम  इस  असमानता  को  दूर  नहीं  कर

 तब  तक  इस  दिशा  में  असन्तोष  बना  और  देश  प्रगति  की  ओर  नहीं  बढ़  सकेगा  ।  यह

 भी  तथ्य  को  ही  बात  है  कि  यदि  कृषि  उत्पादन  में  प्रगति  नहीं  होती  तो  लघु  उद्योग  भी  आगे  नहीं बढ़
 सकते  ।  लोगों  की  क्रय  शक्ति  में  भी  वृद्धि  उसी  हालत  में  हो  सकता  है  afe  देहात  में  रहने  वाले  लोगों

 की  आय  बढ़  जाय  ।  आय की  वृद्धि से  ही  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।  यदि  हम  उत्पादन  बढ़ाना  चाहते हैं
 तो  हमें  अच्छा  संगठन  बढ़ाना  होगा  ।  अच्छी  प्रक्रि  की  व्यवस्था  करनी  होग  अपन  विक्रय  प्रणाली
 और  ऋण  प्रणाली  में  सुधार  करना  होगा  ।

 म  यह  भी  निवेदन  करना  चाहती  ह ंकि  यद्यपि  AT  व्यवस्था के  सभी  क्षेत्र  एक  दूसरे  से  सम्बन्धित

 फिर भी  उनमें  समान  रूप से  विकास  नहीं हो  रहा  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश है  और  इस  का

 मूल  क्षेत्र  कृषि  का  ही  है  ।  ad  किसी  भी  हालत  में  इसकी  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  यदि  सरकार  कृषि  पूर्ण  अवहेलना  करके  उद्योगों  पर  afar  ध्यान  देगी  तो  न  केवल

 आधिक  असन्तुलन  हो  जायेगा  बल्कि  सामाजिक  असन्तुलन  भी  होगा  ।  अभी  तक  हमरा  देश
 पर्याप्त

 प्रगति  नहीं  कर  पाया  ।  हमारे  जन  समुदाय  का  बड़ा  भाग  अभी  भी  सामाजिक  तथा  आधिक  विकास  की

 आरम्भिक  स्थिति  में  यदि  हमने इस  दिशा में  पश्चिमी  विचार  धारा से  प्रेरित  होकर  कार्य  किया

 तो  लोगों  में  असन्तोष  फेल  जायेगा  और  इसका  परिणाम  इच्छा  नहीं  रहेगा  |

 मेरा  आग्रह  हमें  समस्या का  व्यवहारिक  अंग  देखना  होंगा  ।  हमें  केवल  पुस्तकों में  पढ़ने  वाले
 सिद्धांतों  को  ही  नहीं  देखना  है  ।  पुस्तकों  के  सिद्धान्त  इतने  महत्वपूर्ण  नहीं  है  जितनी  कि  अमल  में
 आने  वाली  जब  तक  हम  देश की  आवश्यकताओं को  पुरा  करने के  समर्थ  नहीं हो  जाते  हम न
 प्रगति  ही  कर  सकते  हें  और न  समृद्धि की  और  ही  कदम  बढ़ा  सकते है

 |  प्रत्येक  अर्थशास्त्री  ने  इस

 बात  पर  जोर  दिया है  कि  देश  का  धन  उसके  प्राकृतिक  संसाधन  ही  होते  और  जन साधनों  से  उनका

 विकास  होता है  ।  दोनो  का  समन्वय  ही  राष्ट्रीय  समुद्री  को  बढ़ाने  का  कारण  बनता है  ।  इतना

 कुछ  होते  हुए  भी  लोग  अज्ञान  और  निराश  में  दबे  हुए  यदि  हम  अपनी  जनता  की  शक्ति  को

 बढ़ाना  चाहते  हैं  और  उन्हें  ठीक  माग  पर  लाना  चाहते  तो  हमें  मूल  समस्या  कृषि  की  ओर  ध्यान

 देना  होगा  ।  अपने  ग्रामीण  समाज  के  मूल  ढांचे  में  सुधार  करना  होगा  ।  यह  अनिवार्य  बात है  जिस  पर

 हमें  ध्यान  देना  होंगा  ।  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  यही  है  कि  इस  देश
 की  जनसंख्या  जो  इतनी  विशाल

 और  व्यापक है  एक  साथ  कदम  मिला  कर  कार्य  इस  देश  के  45  करोड़  लोग  है  ।  हमें  लोगों  का

 विश्वास  नहीं  खोना  यदि  ऐसा  हो  गया  तो  ये  कारखाने  और  विश्वविद्यालय  किसी

 काम  के  भी  सिद्ध  न  इन  शब्दों  से  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करती हूं

 Shri  Tulsidas  Jadav  (Nanded)  :  It  would  have  been  better  if  the  Address

 of  the  President  had  been  in  detail.  In  that  case  we  had  understood  the  Govern-
 ment  policies  comparatively  better.  Today  the  real  problem  facirg  the  country  18

 food.  In  this  matter  haves  have  to  share  with  the  have-nots.  In  certain  States  there
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 की  ओर  ध्यान
 दिलाना

 are  surplus  stocks  for  foodgrains,  while  in  other  States  people  find  it  very  difficult

 to  vet  food.  It  is  the  duty  of  the  Government  to  sce,  to  investigate  and  set  things

 rignt.  I  am  of  the  opinion  that  every  State  should  resort  to  monopoly  procuement
 and  distribution  to  set  things  right.  The  surplus  stocks  should  come  into  the  hands

 ofthe  Government.  Tris  is  the  duty  of  the  Central  Governmer.t  to  do  something  in

 this  direction.  Without  this  this  problem  cannot  be  solved  satisfactorily.  Our  pop-
 ulation  is  increasing.  It  is  expected  that  by  1970  it  will  be  560  millions.  Every

 year  the  increase  is  1  crore  and  20  lakhs.  1970,  we  will  be  at  least  in  the  need  of

 125  million  tons  of  foodgrains.  So  it  is  very  necessary  that  the  increase  in  our  agri-
 cultural  production  should  keep  pace  with  the  increase  in  population.  Govern-
 ment  should  see  that  it  is  ensured.  The  agriculturists  should  be  provided  with  the

 necessary  facilities.  We  must  be  guided  by  the  principle  of  self-help.  Together
 with  that  we  must  see  that  whatever  programmes  are  chalked  out  by  the  Govern-
 ment  should  be  effectively  implemented.  We  must  be  in  a  position  to  work

 satisfactorily.

 As  far  as  industriaiisation  is  concerned  the  mills  are  closed.  Due  to  closure,
 the  number  of  workers  who  have  been  rendered  unemployed  1s  20,000  nearly.  The
 situation  in  Sholapur  spinning  and  weaving  mills  ‘s  very  serious.  Government
 should  attend  to  it  immediately.  We  must  find  out  satisfactory  solution  of  this

 problem.  It  is  a  question  of  several  lakhs  of  workers,  who  are  working  in  this  mill.
 It  is  also  very  necessary  that  more  facilities  may  be  given  to  handloom  workers.

 It  is  also  very  sad  that  in  this  country  some  ardent  freedom  fighters  are  facing
 many  difficulties.  They  are  living  in  very  hard  conditions.  It  is  tne  duty  of  the
 Government  to  help  them.  Central  Government  should  pay  attention  to  this  pro-
 blem.  No  freedom  fighter  should  starve.  I  am  of  the  opinion  that  D.I.R.  should

 go.  The  situation  in  the  country  is  normal  and  now  quite  satisfactory.  I  may  also
 add  that  Tashkent  declaration  is  a  monumental  work  done  by  late  Shri  Shastri.
 He  achieved  what  was  not  achieved  17  the  last  18  years.  We  must  all  feel  obliged
 to  him  for  that.

 There  are  inter-State  disputes'going  on  in  this  country.  They  are  causing
 unnecessary  bitterness.  There  should  be  no  bitterness  amongst  the  States.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 MR.  SPEAKER  in  the  Chair

 The  Central  Government  should  5256  that  their  disputes  are  amicably  settled.
 Satisfactory  solutions  should  be  found  to  the  Krishna—Godavali  water  dispute
 as  well  as  to  the  Beleaum—Karwar  dispute.  I  am  not  for  meger  of  Goa  and

 Mysore.

 Corruptioa  is  rampant  everywhere  ia  the  country.  It  is  eating  up  the  very
 vilals  of  our  sociat  and  pouticas  life.  Shastriji  put  up  an  ideal  before  the  country
 in  this  conn2c.ion,  cha.  was  of  living  a  simpte  tife.  Our  leaders  should  set  an  ex-:

 ample  in  this  direction.  We  should  try  our  level  best  to  end  this  malady.  1  also
 want  to  ucge  that  Telephone  and  Telegiaph  office  should  be  provided  in  Marath-
 wada  immediately.

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  अधीन  निरोध  के  एक  साल  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 श्री स०  मो०  बनर्जी  :
 में  भारत  रक्षा  नियम  के

 अन्तर्गत  केरल  के  मिट्टी  के  तेल  के

 व्यापारियों की  नजरबन्दी को  aay  घोषित  करने  वाले  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  ओर

 मंत्री  का
 ध्यान  दिलाया  और  निवेदन  किया  कि  ag  इसके  बारे  में  अपना  वक्तव्य  दे  ।
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 alling  Attention  to  Matter  of  February  28,  1966

 Urgent  Public  Importance
 wee  eee

 गह-काय  मंत्री  i  नन्दा )  सरकार ने  1965 की  लेख  याचिका  संख्या  136  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  को  देखा है  और  कार्यपालिका  द्वारा  भारत  रक्षा  नियमों  के  अन्तरगत  शक्तियों  के  अत्यधिक

 और  अन्धापन  प्रयोग  के  विरुद्ध  सावधान  रहने  की  आवश्यकता के  सम्बन्ध में  विशेष  रूप  से  जब

 आपातकाल  की  घोषणा  के  अंतगर्त  नागरिकों  के
 कुछ  मूलभूत  अधिकार  स्थापित  कर  दिये  गये

 उच्चतम  न्यायालय  के  विचारों  पर  उचित  ध्यान  दिया है  |  हम  ने  तुरन्त  ही  केरल  सरकार के  विचार

 मांग ेa. और  उसकी  प्रतीक्षा की  जा रही  यदि  किसी  विशेष  सरकारी  कर्मचारी  ने  दुर्भावन!पुर्व ेक
 काय  किया है  तो  निश्चय  ही  उसके  विरुद्ध  उचित  कायवाही  की  जायेगी  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  जो

 चेतावनी  दी  उपक  उपेक्षा  नहीं को  जायगा  |  देश  के  सामने  अ  भी  तक  बने  विदेशी  खतरे  की  मात्रा

 और  उसके  स्वरूप  के  बारे  में  प्रयाप्त  जानकारी  को  देखते  हुए  सरकार  आपातकाल  और

 कालीन  शक्तियों  के  प्रयोग  के  औचित्य  पर  निरन्तर  विचार  करती  रहती  है  ।  जब  भी  भारत  रक्षा

 नियमों के  अन्तगंत  कार्यपालिका के  विशेष  कार्यों  उनके  सार के  विषय  में  अथवा  प्रक्रिया के  विषय

 न्यायालय  द्वारा  प्रतिकूल  विचार  व्यक्त  किये  जायेंगे  तो  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  ऐसी  आलोचना

 का  ध्यान  रखेगी  और  उचित  हिदायतें  जारी  करेंगी  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  बातें  नहीं हों  ।  हाल  ही  में

 कुछ  मुख्य
 मंत्रियों  के  साथ  मने  भारत  रक्षा  नियमों

 के
 प्रशन  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  किया  अब

 ae  fara  किया  गया  है  कि  निवारक  निरोध की  शक्तियों  का प्रयोग  किया  जाये  और  नियमों  के  अंतगर्त

 केवल  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अर्थात्  भ!रत  की  सिविल  रक्षा  तथा  सेनिक  संचालन  में  कुशल  आचरण

 जैसे  प्रयोजनों  के  लिये  ही  अभियोग  चलाय  जायें  |

 सरकार  सारे  प्रश्न  पर  शीघ्र  पुर्णतया  विचार  करना  चाहती  है  और  ऐसा  करते  हुए  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णयों  तथा  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  के  बारे  में  विचार  करते

 हुए  माननीय  सदस्यों  व्यक्त  किय  गये  विचारों को  उचित  ध्यान  रखा  राष्ट्रीय  सुरक्षा का
 ध्यान  करना  सरकार  का  परम  कत्तव्य  है  तथा  उन  सेनिक  तथा  राजनी  तिक  जिन  से  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  को  खतरा  है  ,  सावधानीपूर्वक  निर्धारण  करना  पड़ेगा  ।  सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित
 करने की  आवश्यकता से  पुर्णतया सजग  है  कि  संविधानਂ  द्वारा  दिये  दिये  गये  मूलभूत  अधिकारों को
 उससे  अधिक  समय  तक  निलम्बित  न  रखा  जाये  जितने  के  लिये  उन  को  निलम्बित  रखा  जाना  azar

 आवश्यक है

 श्री  स०  Ato  बनर्जी  :  लगभग  सभी  राजनीतिक  दल  यह  मांग  कर  रहा  है  कि  भारत  प्रतिरक्षा

 नियमों  को  हटा  दिया  जाना  क्या  34  प्रमुख  नागरिकों  ने  जो  अपील  राष्ट्रपति  को  भेजी  है

 उसका  उघान  मंत्री  महोदया  को  पता है  |

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  मुझे  वह  पत्र  श्री  शितलवाड़  जी  से  प्राप्त  हुआ  है  ।  मेरे

 विचार  सदन  इस  कठिनाई  को  महसुस  करने  का  प्रयास  करेगा  कि  भारत  रक्षा  नियमों  को  एकदम

 नहीं  हटाया  जा  सकता  ।  गृह  कार्य  मंत्री  ने  पहले ही  बता  दिया है  कि  दोनों  सभाओं  में  तथा  विख्यात

 सार्वजनिक  व्यक्तियों  द्वारा  जो  विचार  व्यक्त  किये  गये  है  उनको  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  समस्या  पर

 विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  ही०  नौणी  मुकर्जी  :  भारत  रक्षा  नियमों  को  न्यायिक  रूप  से  भी  गलत  कहा  जा  रहा  इस

 लिए  क्या  यहँ  आशा  की  जा  सकती है  कि  सरकार  इस  मामलें की  ओर  गम्भीर रता  से  ध्यान  देगी  ?

 यदि  सरकार  की  स्थिति  ठीक  तो  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  के  सैकड़ों  राजनीतिक

 कर्ताओं  को  जेल  में  क्यों  डाला  हुआ है
 ?  उन  पर  क्यों  मुकदमा  नहीं  चलाया  जाता  ?  उनमें  से  लोग

 तो  ऐसे  हूं  जो  कि  संसद  और  विधान  सभाओं  के  सदस्य  है  ।  किसी  के  विरुद्ध  भी  किसी  प्रकार  के  आरोप

 अदालत  में  सिद्ध  नहीं  हुए  हें  |

 में  सरकार  से  ag  विशिष्ट  आश्वासन  चाहता हूं  कि  वहं  आपात  के  उठाये  जाने  के  लिये  और

 नितिन  कारणों
 से  जो

 लोग  बिना  मुकदमा  विरुद्ध
 हें

 उनको  रिहा  करने  पर  गम्भीरता से
 विचार

 कर  रही  है  ।
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 9  1887  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय
 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 आए  णणाण

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  तुरन्त  |

 श्री  नन्दा  :  में  आशा  करता हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  में  ने  कहा  है  उसे  समझ  लिया है  |

 जसा  में  ने  कहा  उन  मामलों में  जहां देश  की  सुरक्षा से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इन  उपबन्धों  का  प्रयोग

 नहीं  किया  जायगा  |

 ५ शना  स०  मो ०  बनर्जी  :
 क्या  निरुद्ध  व्यक्तियों  को  रिहा  किया  जायगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है  कि  क्या  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  को  हटाया  जाना  तथा  निरुद्ध

 को  छोड़ा  जाना  विचाराधीन है  ।

 शी  नन्दा
 :  प्रशन  यह  है  कि  क्या  इस  पहलू की

 छान-बीन
 की

 जा  रही  उत्तर  यह  है  कि  हम

 बिलकुल इसी  पहल की  छान-बीन  करेंगे  जिसके  बारे में  माननीय  सदस्य  कहूँ  रहे  हैं

 डा०  wat  सेन
 :

 पूर्व  बंगाल  में  अभी  तक  1,500  लॉग  क्यों  निरुद्ध

 श्री  नन्दा  :  निर्णय  में  जो  कि  इस  ध्यानाकषंक  सूचना  का  विषय  है  यह  दिया  हुआ है  कि  यह

 एक  ऐसा  मामला है  जो  नहीं  होता  ।

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana)  :  We  have  reached  an  agreement  with
 Pakistan  at  Tashkent.  The  Chinese  have  taken  possession  of  our  38,000  square
 miles  of  territory  and  the  Government  is  not  reclaiming  it.  When  the  Chinese
 force  comes  down  the  Thangla  ridge,  then  Government  says  that  the  Chinese
 have  attacked.  We  have  no  claim  on  Kailash  Mansarovar.  In  these  circus.
 tances  it  passescomprchension  why  thisstate  of  emergency  is  continued.  What
 does  emergency  mean  now?

 Shri  Nanda  :  I  don’t  think  there  is  anything  in  it  to  be  answered.

 श्री  वासुदेवन  नायर  (atqearqar)  गह  मंत्री  ने  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन के  बारे  में  कहा  है
 और  यह  भी  कहा  है  कि  राज्यों  को  तीन  मास  के  अन्दर  ऐसे  लोगों  के  सम्बन्ध  में  पुनर्विलोकन  करने  का

 निदेश  दिया  गया  परन्तु  इस  पर  भी  अभी  हाल  में  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों
 के

 अंतगर्त  लोगों  को

 नज़र बन्द  किया  गया है  जब  कि  यह  निश्चित  हो  चुका  है  कि  सामान्य  कानून  का  ही  प्रयोग  किया  जायगा  |

 पंजाब  और  बंगाल  में  सैंकड़ों  लोग  जेल  में  क्यों  हे  ?

 सरकार  के  1964  के  राजनीतिक  निर्णय  के  अनुसार  उस  समय  अनेक  साम्यवादी  नेताओं  को

 गिरफ्तार  किया  गया  और  वे  लोग  नन्दा  जी  के  उस  निर्णय  के  आधार  पर  अभी  तक  जेल  में  हे  ।

 राज्य  सभा  में  उन्होंने  कहा  था  कि  ae  लोग  राष्ट्र  के  दुश्मन  हू  ।  यह  उनका  बहुत  ग़लत  वक्तव्य है
 राज्यों  के  अधिकारियों  से  इन  लोगों  के  बारे  में  पूर्वावलोकन  के  लिये  कहे  जाने  से  क्या  लाभ  हो  सकता  है
 जब  fe  उच्चतर  स्तर  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  और  नन्दा  जी  ने  निर्णय  किया  हुआ है

 ?  राज्यों  के

 अधिकारी  उन  लोगों  को  किस  तरह  रिहा  कर  सकते  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  द्वारा  कोई  निर्णय

 feat  जायगा  और  वे  लोग  रिहा  किया  जायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वही  प्रदान है  जो  श्री  ही  ०  ato  मुकर्जी  ने  पूछा  था  |

 श्री  नन्दा
 :

 के  त्र  से  मेरा  मतलब  यह  था  कि  वे  एक  दल
 के  विरोधी

 में  ने  कहा  था
 कि  वे  लोग  राष्ट्रीय  हितों  के  शत्रु है

 ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  )  :
 यदि  ऐसा  है  तो  उनके  उपर  मुकदमा

 क्यों  नहीं  चलाया  जाता  ?

 श्री  अन्यथा  वे  गिरफ्तार  नहीं  किये  जा  सकते  |

 co
 शक  माननीय  सदस्य  :  वह  इस  पर  इस  प्रकार  f NI  न  ण्य  नहीं ले  सकते  |
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 ज्यो में  ती उना  च  al  4 था  ar, a श्री  नन्दा  :  जो  निर्णय  किया  गयो  है  शहर  न  दिन  qa  भेज  दिया  गया  अब  वहां

 पहुंच  गया  होगा  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  वे  लोग  इस  पर  अच्छी  तरह  विचार  करेंगे  ओर  उसका

 पुरा  पूरा  पालन  करेंगे  ।

 थ्री  वासुदेवन  नायर  :  मेरा  प्रश्न  विशिष्ट  रूप  से  यही  था  कि  जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  लोगों  को

 गिरफ्तार  करने  का  निर्णय  लिया  था  तो  राज्य  सरकार  विना  गह  मंत्री  की  था  के  किन  प्रकार  इन

 लोगों  को  रिहा  कर  सकती  है
 ?  क्यो  उन्होंने  इम  सम्बन्ध  में  हिदायतें  जारी  कर  पिये  हैं  ?

 श्री  नन्दा  :  किसी  ब्यक्ति  कि  गिरफ़्तारी  तथा  उसके  हिरासत  में  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  गयो  था  ।  ag  तो  देश  के  लिये  ख़तरे  के  कारण  और  मुख्य  मंत्रियों  के  परामर्श
 के

 पश्चात

 किये  गये  मूल्यांकन  पर  आधारित  था  |

 शी  ८” ह ५  व०  राघवन  )  कया  केरल  में
 नीरू

 दों  को  निर्वाह  भत्ता  दिये  जाने  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ?  यदि  तो  क्या  गह  मंत्री  उनकों  वह  दिये  जाने  के  प्रश्न  पर

 विचार  करेंगे  ?

 श्री  नन्दा  :  हों  ।  निर्वाह  भत्ता  कुछ  लोगों  को  दिया  गया  है  ।

 श्री  अ०  - ६५  राघवन  :  केवल  50  प्रतिशत  व्यक्तियों  को  निर्वाह  भत्ता  दिया  गया  है  |

 श्री  नन्दा  :  उत  के  बाद  निरुद्ध  किये  जाने  से  सम्बन्धित  नियमों  तथा  घातों  में  परिवर्तन हो  गया  है

 और  इन  को  अब  बहुत  काफ़ी  उदार  बना  दिया  गया  है  ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  कपा  इसको  श्री  नन्दा  के  उत्तर  का  स्पष्टीकरण  माना  जाये  कि  बंगाल  में

 अभी  हाल  में  हुई  गिरफ्तारियां  विशेष  रूप  से  वह  जिन  के  बारे  में  यहां  ज़िक्र  किया  गया
 केन्द्रीय

 सरकार  की  मर्जी  के  विरुद्ध  थीं  और  इस  लिये  अब  उन  लोगों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  क

 पर  छोड़ा  जा  रहा  है  ?

 श्री  नन्दा
 :

 यह
 इस

 बात
 पर

 निर्भर  करता  है  कि  जुर्म  किम  तरह  का  है  ।

 थी  नि०  चं०  चटर्जी
 :

 में  इस  उत्तर  का  और  स्पष्टीकरण  चाहत हूं  ।  कया  सरकार  नें

 राज्य  सरकारों  को  यह  हिदायत  दे  दी  हें  कि  वे  सिवाय  ऐसे  व्यक्तियों  के  जो  राज्य  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध
 में

 निरुद्ध  शव  लोगों के  विरुद्ध  दिये  गये  नि  रोधक  लिये  आदेश  हटा  लें  ?

 श्री  नन्दा  :  में
 ने

 सरकार  के  इरादे  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  पत्र  लिख  दिया है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  गह  मंत्री  ने  हा  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  पर  उसके

 सम्बन्ध  में  दसरे  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  कई  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  यह  निर्णय  दिये  जानें
 पर  कि  अनेक  लोग  जो  असद्भाव  से  तथा  गैर  क =  नूनी  ढंग  से  नज़र बन्द  है  उन्हे  रिहा  कर  दियां  जाय
 वह  लोग  एक  बार  दिसम्बर  में  रिहा  कर  दिये  ग  कैथे

 च्च्  परन्तु  फ़रवरी  में  बे  दुबारा
 न  qa  कर  दिय

 गये  हैं
 ।

 गृह  मंत्री  के  इस  कथन  में  क्या  सार  हैं  कि  इस  तरह  की  गिरफ़्तारियाँ  प्रायः  न  हीं की
 जाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  सरकार  को  नि

 कह  सकता  हुं  ?
 गये  लेना  में  मंत्री  महोदय  से  उत्तर के  लिये  कसे

 श्री  शिकवे
 संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  के  भूत-पूर्व  राष्ट्रपति  स्वर्गीय  श्री  केनेडी  नें

 एक  बार  कहा  था  कि  समस्याओं  को  निपट  ने  का  एक  मात्र  उपाय  उनके  समाधान  के  लिये  कार्यवाही

 करना  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  में  मामलों  को  टालमटोल  करने  की  बहुत
 बुरी  आदत  स्वर्गीय  केनेडी  के  य  ह

 शब्द  यदि  सरकारों के  समक्ष  रह  तो  अच्छा है
 स्वर्गी प्र

 at  जवाहरलाल  नेहरू  ने  इसके  विपरीत  ही  कहा थ  लि
 a

 कि
 यदि  समस्याओं को  कुछ  समय  के

 का  त्यों  छोड़  दिया  जाय  तो  वे  स्वयं  सुलझ  जाती  el
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 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ध्यानात्मक  की सुचना के  विषय  पर  प्रश्न न  कर  के  राष्ट्रपति
 के  अभिभाषण  अभी  पर  चर्चा  में  बोलने  लगे  हें  ।

 श्री  शिकरे
 :  दस  वर्षों

 से  मंसुर और  महाराष्ट्र  के  मध्य  में  कारवार  और  बेलगाम  ज़िलों  के  सीमा वर्त ों
 लोग  यह  कहते  आये हे  कि  वे  अपनी  इस  वर्तमान  राजनीतिक  व्यवस्था  से  असंतुष्ट हे  परन्तु  सरकार  ने

 इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिवा  में  यह  नहीं  चाहता कि  सरकार  तुरन्त  ही  यह  कहे  कि  कारवार और
 बेलगाम  महाराष्ट्र में  मिल  जाय  ।  परन्तु इस  सम्बन्ध  में  कुछ  स्पष्ट  रूप  से  अवश्य  कहा  जाना  चाहिये  ।

 परन्तु  ए  सा  होता  है  कि  सरकार  मामले  को  समय  पर  छोड़  देती  है  और  फिर जब  समस्या  गम्भीर

 हो  जाती है  तो  कोई  मंत्री  विशेष  रूप  से  नन्दा  यह  वक्तव्य दे  कर  कि
 वे  इसको  सुलझायें

 मामले को  टाल  देते  और  इसी  प्रकार  आश्वासन के  बाद  आश्वासन चलते  रहते  जेसे  श्री  नन्दा
 ने

 दो  वर्ष में  भ्रष्टाचार को  समाप्त  करने  का  आश्वासन  दिया  था
 और  अभी  तक  कुछ  नवदीं  हुआ

 उसी  प्रकार  इस  मामले  पर  भी  कोई  कार्यवाही  अभी
 तक  नहीं  की  गई  है

 ।

 सरकार ने  गोआ  के  भविष्य  के  बारे  में  भी  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  गोआ  में  पिछले

 और  प्रथम  आम  चुनाव  के  पश्चात  लोगों  ने  यहीं  इच्छा  प्रकट  की  है  कि  गोआ  को  महाराष्ट्र  के  साथ

 मिला  दिया  जाये  ।  इस  बात  का  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  जिक्र  नहीं  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  अपना  निर्णय  क्यों टाल  रही  है
 ?

 इसौ  प्रकार  नशाबंदी के  सम्बन्ध  में  कई  और  निणंयों के
 बाद

 भी  अभी  तक  कुछ  नहीं

 हुआ

 पंजाबी  सुबा  के  प्रश्न पर  भी  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  आज  के  समाचार पत्रों  में

 यह  समाचार  है  कि  संत  फतेह  लतीफ़  अब  एक  महीना  भी  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  सरकार  हर  मामले को

 टालती  रहती है
 और  सुलझाने की

 उप्र  समय  तक  कोशिश  नहीं  करती  जब  तक  कि  खून-खराबा  न  हो
 जाय |

 वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  देश  में  इस  समय  बचत  करने  की  अत्याधिक अ  आवश्यकता  है
 ताकि  सरकार

 की  विकास  सम्बन्धी  योजनायें  प्रगति  से  चलती  रहे  ।  परन्तु  सरकार  का  राजस्व  8-10  गुना  अधिक

 बढ़  गया  है  और  आय  उत  दर  से  नहीं  बढ़ी  है  ।  एसी  अवस्था में  क्या  बचत  हो  सकती
 सरकार  को  स्वयं  ही  इस  सम्बन्ध  में  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  सरकार  को  अधिक  बचत  कर  के

 दिखाना  चाहिये  सरकार  का  प्रशासनिक  खर्चा  बहूत  बढ़ा  हुआ  है  ।  सरकार  की  करों  से  सम्बन्धित  नीति

 सीमा  पर  पहुंच  चुकी है  ।  सरकार  को  अब  केवल  यही  करना  चाहिये  कि  वह  अब  अपने  खर्चे
 और  न

 बढ़ाय े|

 इस  समय  रुपये  के  अवमूल्यन की  बहुत  अधिक  आवश्यकता है  ।  सरकार  कहती  है  कि
 रुपये

 के
 इस  नक़ली  मूल्य  से  निर्यात  से  देश॑  को  बहुत  लाभ  हो  रहा है  परन्तु  विदेशी  खरीदार हमें  वहीं  मूल्य

 चुकाते हे  जो  वे  उचित  समझते gt  हमारे  यहां  से  निर्यात करने  वाले  भी  निर्यात के  प्रति  उदासीन

 हो  जाते ह  क्योंकि  उन्हे  रुपये  के  इस  नक़ली  मूल्य  के  कारण पुरा  लाभ  नहीं  होता  ।  यदि वहू
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 डालर के  मूल्य का  माल  निर्यात  करते  हे  तो  केवलਂ  500  रुपये  मिलते  हे  परन्तु यदि
 रुपये  का  अवमूल्यन

 कर  दिया  गया होता  तो  800  या  900  रुपये  मिलते  ।  स्थानीय  व्यापारी  इस बात को  देखता है  कि
 उसे  क्यां  लाभ  होगा  ताकि  इस  बात  को  कि  सरकार  को  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में

 क्या
 मिलेगा  ।  अतः

 रुपये  का  यहं  नकदी  मूल्य  हमारे  निर्यात  का  कुछ  भला  नहीं  कर  सकता  |  में  सरकार  से  आग्रह

 करता हूं  कि  रुपये का  अवमूल्यन करे  ।  यह आग्रह  में  ने  अनेक  व्यापारियों से  जो  निर्यात  करते  ह  बात

 चीत  कर  के  किया है  ।
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 Motion  on  the  President’s  February  28,  1966
 ress

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  सम्बन्ध में  में  कहूंगा कि  उसके  सदस्य  बहुत ही  योग्य  हें  और  उनको

 सभा के  सभी  सदस्यों  द्वारा  ही  नहीं  बल्कि  सारे  देवा  की  जनता  द्वारा  सम्मान  और  विश्वास  प्राप्त है

 परन्तु  मेरी  समझ  में  इस  आयोग  में  एक  ही  पक्ष  के  लोग  इस  में  हर  पक्ष  के  सदस्य  होना  चाहिये
 |

 इस  आयोग  में  कम  से  कम  एक  एसे  सदस्य  का  होना  आवश्यक  था  जो  हर  प्रकार  के  प्रशासनिक  ढांचे  का

 अनुभव  रखता  हो  ।  कई  पश्चिमी  देशोंਂ  में  बहुत  ही  अच्छी  प्रशासनिक  व्यवस्था  है  ।  डेनमार्क  जेसे

 छोटे  देश  में  ही  उच्च  श्रेणी की
 प्रशासनिक  व्यवस्था है

 ।  में  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  हम  उनकी

 नक़ल  मेरा  मतलब  यह  है  कि  कम  से  एक  सदस्य  ऐसा  होना  चाहिये  जो  दूसरे  देशों  की  प्रशासनिक

 व्यवस्था से  परिचित  हो  ताकि  आयोग की
 रिपोर्ट  हमारी  व्यवस्था

 से
 भिन्न  व्यवस्थाओं

 के
 अध्ययन

 के  बाद  हर  प्रकार से  हो  और  हम  अपने  प्रशासन में  कमियों को  दूर  कर  सकें  |

 प्रधान  मंत्री की  संयुक्त  राज्य
 अमरीका

 की
 यात्रा  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  PRIME  VISIT  TO  USA

 वैदेशिक-किये  मंत्री  स्वरण  :  में  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  राष्ट्रपति  के  निमंक्रण  अमरीका  जाना  स्वीकार
 कर

 लिया  है  ।  वे  27  मैच  से  चार  दिनों  लिये  अमरीका  जा  रही  में  ने  यह  सुचना  सभा  को  इस

 लिये भी  दी  है  क्योंकि इस  बारे  में  बहुत  से  प्रश्न  पूछे  गये  हैं
 ।

 श्री  हनुमन्तेया  :  जब  राष्ट्रपति  जॉनसन  ने  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री
 का

 श्री  शास्त्री

 का  अमरीका  जाना  स्थगित  किया  था  तो  यह  कारण  दिया  था  कि  कांग्रेस  का  अधिवेदन  चल  रहा  था

 और  वह  इस  कारण  हमारे  प्रधान  मंत्री  से  नहीं  मिल  सकते  थे  ।  अब  हमारे  संसद  के  संघ  के  दौरान

 प्रधान  मंत्री  का  अमरीका  जाना  भी  स्थगित  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  सम्मान  किया  जाना  चाहिये  ।

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  में  इसके  लिय  आभारी  हूं  कि  सभा  को  प्रधान  मंत्री  की

 अमरीका  यात्रा  के  बारे  में  बता  दिया  गया  है  ।  प्रधान  मंत्री  की  यह  अमरीका  यात्रा  बहुत  महत्वपूर्ण

 हमें  उनको  अपनी  शुभकामनाओं के  साथ  बिदा  करना  चाहियें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  इस  मामले  कों  यहां ही  समाप्त करना  चाहिये  ।

 श्री  Fo  ao  आल्वा ।

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  yeara—aray

 MOTION  ON  THE  PRESIDENT’S

 श्री
 श्र

 so  आल्वा  :  माननीय  राष्ट्रपति जी
 ने  अपने  अभिभाषण  में  स्वर्गीय

 श्री  शास्त्री  के  प्रति  जो  श्रद्धांजलियाँ  अपील  की  हं  में  उनका  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  सोनावने  पीठासीन  हुए
 Mr.  SONAWANE  in  the  Chair

 ताशकंद  समझौता  स्वर्गीय  श्री  शास्त्री  और  श्री  कोसिजिन  के  यत्नों  के  ही  फलस्वरूप  हुआ थ
 |

 समय  आ  गया  था  कि
 हम  खून-खराबे  को  समाप्त  कर  के  स्थायी  aif  के  लिय  प्रयत्न  कर  सकते  थे  ।

 स्वर्गीय  शास्त्री  द्वारा  ताशकंद  समझौते  के  किये  जाने  से  हमारी  सरकार  को  बहुत  प्रतिष्ठा  मिली
 है

 |

 परन्तु  दुःख  इसी  बात  का  रहा  कि  वे  मातृभूमि  वापस  न  आ  सके  ।

 राष्ट्रपति
 ने
 खाद्य

 के
 सम्बन्ध

 में  कठिनाइयों की  चर्चा  की  यहां  ऐसे  बहुत  से  वक्तव्य  हुए ह ी
 जिन  में  कहा  गया  है  कि  विदेशों में  जो  लोग  भारत  के  लिये  सहायता  के  रूप  में  खाद्यान्न  इत्यादि  एक

 त्रित

 कर  हें  उस  से  हमारी  मानहानि  हुई  परन्तु  में  समझता  ह  fe  इस  में
 कोई  हानि  नही ंहै  यदि

 एक  देश  दूसरे देश  के  लिये  विपत्ति के  समय  सहायता का  कोई  कार्य  करे  ।  खाद्यान्न के  आयात
 कीं

 आलोचना  भी  गलत  यह  सरकार  का TeUaq  है  कि  वह  खाद्यान्न  के  अधिक  उत्पादन  तथा  साम्यिक

 वितरण पर  ध्यान  दे  ।
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 9  1887  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण

 पर  प्रस्ताव

 er  ent  यवक  eee  ध्यान

 क्षेत्र  व्यवस्था  में  लाभ  भी  है  और  हानियां भी  ।  खाद्य  राज्य  का  विषय  केन्द्रीय  सरकार इस
 सम्बन्ध  में  कोई  एक  नीति  बिना  राज्यों  सरकारों  की  मर्जी  के  नहीं  बना  सकती  ।  जिन  राज्यों  में  फालतू

 अन्न  था  उन्होंने  भी  दुर्भाग्य  से  यह  ज़हीर  कर  दिया कि  उनके  पास  अन्न  की  कमी  हमें इस  बात  को

 समझना  चाहिये  कयोंकि  वहां  भी  लोगों  को  खाद्यान्न  के  राज्य  से  बाहर  जाने  पर  आपत्ति  होती  केन्द्रीय

 सरकार को  राज्य  सरकारो ंसे  कह  चहिये कि  जिन  राज्यों के  पास  फालतू  अन्न  है  वे  दूसरे  राज्यों

 को  जहां  कमी  है  अन्न  राज्यों  को  आपस  में  बातचीत  करके  एक  समान  नीति  बनानी

 चाहिये  ।

 सरकार  के  विचाराधीन  उकेरा  सम्बन्धी  कई  योजनायें  देवा  में  अन्न  की  व  उर्वरक  की  कमी  को

 देखते  सरकार  को  सरकारी  या  गैरसरकारी  क्षेत्र  में  शीघ्र  कारखाने  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर

 ध्यान  देना  अभी  हाल  में  एक  जापानी दल  ने  देश का  दौरा  किया  है  और  यह  दल  बंगलौर

 भी  आया  था ।  इस  दल  का  विचार  सरकारी  अथवा  गैरसरकारी  क्षेत्र में  कारखाने  स्थापित  करने

 का है  |  सरकार  को  अब  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  भेद  न  कर  के  इस  सम्बन्ध  में

 शीघ्र  निर्णय  लेना  चाहिये  ।

 राष्ट्रपति  जी  ने  गेर  सरकारी  उद्योगों  को  सहायता  दिये  जाने  की  सिफ़ारिश  की  है  ।  जो  लोग

 अन्न  पैदा  कर  रहेगें  उन्हें  उसका  लाभकारी  मूल्य  दिया  जाना  चाहिये  ।  पंजाब  में  जिन  व्यापारियों  ने

 च्यिंत्रित  मूल्य  पर  अनाज  ख़रीद  लिया  अब वह  उस  अनाज को  राज्य से  बाहर  भेजे  जाने  के  लिये
 अधिक  मूल्य  चाहते  सरकार  को  यह  चाहिये  कि  किसानों  से  सस्ते  मूल्य  पर  अनाज  न

 खरीदा  जाय  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होगा  तो  किसान  अधिक  उत्पादन  नही  करेंगे  ।  वे  वाणिज्यिक  फसलों

 का  उत्पादन  करेंगे  ताकि  अधिक  मूल्य  मिल  सके  ।  सरकार  को  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  भी

 निर्धारित  करना  चाहिये  नहीं  तो  खाद्यान्न
 के  मूल्य  को  भी  निर्धारित  करने  में

 कठिनाई  होगी
 ।  सरकार

 कों  गहन  खती  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जापान  में  एक  एकड़  में  हमारे  यहां के  मुकाबले

 चौगुना  और  चीन  में  दुगुना  उत्पादन  होता  भूमि  की  जांच  बड़े  पैमाने  पर  कर  के  सही  उवंरक  का

 प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 समुदायिक  विकास  तथा  विस्तार  योजनाओं  में  जितना  कुछ  करना  चाहिये  था  नही  किया  है  ।

 विस्तार  अधिकारी  और  ग्राम  सैनिकों  वहां  ऊंचा  मिजाज़  ले  कर  जाते  हं  और  अपना  भाषण

 देने  के  सिवाय कुछ  नहीं  वे
 किसानों

 की  बात  नहीं  सुनते  और  समझते हे  कि  वे  कुछ  नहीं  जानते  ।

 यदि  वे  किसान  को  आधुनिक  उपकरणों  और  उर्वरकों  की  उपयोगिता  के  बारे  में  संतुष्ट  कर  सकें  तो

 किसान  उनकी  बात  सुन  सकता  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  से  किसानों  को  सहकारिता  के  आधार

 पर
 मिलने  वाली  सहायता के

 परिणामस्वरूप  खाद्य  समस्या  अवश्य  ही  सुधर  जायेगी  और  चौथी  योजना

 में  12.  50  करोड़  टन  उत्पादन  का  हमारा  लक्ष्य  वास्तव  में  पूरा  हो  जायेगा  ।

 Shrimati  Jayaben  Shah  (Amreli)  :  First  and  foremcst  of  the  problems
 facing  the  country  today  is  the  food  problem.  Different  views  have  been  expressed
 here  about  how  best  this  problem  could  be  tackled.  My  submission  is  that  while
 there  are  certain  problems  which  are  created  by  nature,  so  many  problems  are
 man-made.  The  present  famine  conditions  are  due  not  only  because  of  the  draught
 conditions  but,  to  a  certain  extent,  they  are  due  to  man-made  scarcity.  The  pre-
 sent  situation  in  the  states  of  Kerala  and  Bengal  is  also  due  to  the  Zones  systems.
 Honourable  members  in  both  the  Houses  have  been  demanding  abolition  of  the
 zonal  system.  To-day  also  in  thc  Question  Hour  the  Government  declared  that

 they  would  consider  how  to  procure  and  distribute  the  food  grains  like  gram  and
 wheat  which  are  surplus  in  Punjab.  The  first  remedy  is  to  put  an  end  to  the  zone

 system  so  that  foodgrains  may  reach  every  part  ofthe  country  and  people’s  dissatis-
 faction  over  disparity  in  availability  of  food  grains  in  different  states  will  disappear.
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 Motion  on  the  President’s

 Address
 Phalguna  9,  1887  (Saka)

 i i  नान  अथ  ee

 [Shrimati  Jayaben  Shah]

 The  deficit  areas  of  Kerala  and  Bengal  will  get  rice  from  areas  where  it  is  in  sur-

 plus  now.  Gujarat  is.adeficit  area.  too.  There  only  half  an  ounce  of  rice
 is  being  given  which  is  just  nominal,  but  we  have  no  grievance  on  that  account.
 We  have  first  to  take  into  account  the  situation  obtaining  in  the  country.  It  is
 immaterial  whether  the  Defence  of  India  Rules  are  abrogated  or  not  but  unless  the

 zone  system  is  dispensed  with  immediately  the  food  situation  cannot  improve.

 Efforts  to  solve  the  food  problem  have  been  made  and  are  still  being  made  but

 they  nave  not  been  adequate.  Planning  too  has  been  insufficient  and  inefficient.

 Agricuiture  15  the  primary  industry  of  India  but  it  has  been  the  most  negtected  one,
 Provision  of  food,  clothing  and  shelter  to  the  people  is  the  foremost  duty  of  a  Gove-

 rnment.  If  Government  fails  in  this  duty,  our  democracy  may  be  endangered.
 Next  we  have  to  form  our  plans  in  such  a  way  that  the  food  production  goes.  up.
 Unless  full  attention  is  paid to  agriculture,  putting  up  of  other  industries  and

 urbanisation  will  not  help  a  lot.

 As  to  employment  opportunities  in  the  country,  I  would  say  that  in  spite  of

 Government’s  having  created’a  number  of  employment  opportunities  and  provid-

 ing  the  unemployed  with  jobs,  the  problem  of  unemployment  is  none  the  better.
 The  villages  should  be  provided  with  small-scale  and  cottage  industries.

 As  to  the  Tashkent  declaration  I  would  say  that  it  is  a  wonder  achievement

 for  us.  We  werc  not  forced  into  signing  the-Tashkent  agreement.  Non-violence
 is  our  policy  but  in  times  of  need.  we  can  also  fight  back  any  attack  and  take

 arms  against  the  enemy.  We  never  want  violence.  This  is  what  we  want  to  tell

 the  world.  We  are  followers  of  non-violence  and  therefore  as  soon  as  opportunity
 offered  itself,  our  late  Prime  Minister  entered  into  an  agreement  for  peace  at

 Tashkent.  That  was  a  great  landmark.  The  late  Frime  Minister’s  tireless  efforts

 increased  our  prestige  in  the  eyes  of  the  world  and  made  the  present  atmosphere

 possible  which  will  bring  peace  and  progress  for  us.  Nothing  can  be  said  about

 the  future.  Pak’stan  is  our  neighbour  and-we  hope  both  the  countries  will  benefit
 ifthe  spirit  of  the  Tashkent  agreement  15  sinceresy  followed  by  both.

 The  President’s  Address  makes  hardly  any  mention  of  the  fact  that  while
 there  is.  concentration  of  wealth  in  a  few  hands,  the  rest  of  the  people  have  been
 hard  put  to  it  to  maintain  their  standard  up  living  which  I  do  not  say  has  gone
 down  because  of  high  prices  of  commodities.  The  Government  should  give
 sericus  thought  to  this  matter.  There  is  great  disparity  in  concentration  of  wealth
 in  the  different  people- of  the  country.  The  first  condition  of  socialism  is  that
 there  should  be  an  equitable  distribution  of  wealth  in  the  country.

 श्री  लिंग  रेड्डी  :  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  के  प्रस्ताव  का  पूरा

 पूरा  समर्थन  करता  इस  में  तीसरी  योजना  सफलताओं  का  पूरा  विवरण  है  ।

 अभिभाषण  में  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री
 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  निधन  के  सम्बन्ध  में  भी  उल्लेख

 यह  स्वर्गीय  शास्त्री  जी  के  अथवा  परिजनों  के  कारण  ही  था  कि  हम  युद्ध  तथा  शांति  दोनों  ही
 क्षेत्रों  में  सफ़ल  हुए  ।  ताशकंद  समझौता  भारत  और  पाकिस्तानਂ  के  इतिहास  में  एक  बहुत  बड़ी

 घटना  है  ।

 ह्म  अपनी  गट-निरपेक्ष »  तथा
 शांति  और  सह-अस्तित्व  की  नीति

 में  बहुत  सफ़ल  रहे  दूसरे

 देश  अब  हमारी नीति  की  सर

 3802



 28  1966  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण

 पर  प्रस्ताव

 यह  बड़ा  दुर्भाग्य है  कि  अनावृष्टि के  कारण  करीब  करीब  सब  राज्यों  में  फ़सल  नहीं  हो  सकी  है
 |

 मंसुर  राज्य में  21  में  से  15  जिलों में  फसलों  बिलकुल  बरबाद  हो  गई  वहां  मवेशियों  और  लोगों
 के  लिये  पीने  का  पानी  नहीं  है  ।  मवेशियों के  लिये  चारा  भी  नहीं है  ।  वहां  सरकार  का  नादान

 व्यवस्था  आरंभ  करने  का  विचार  है  परन्तु  जो  खाद्यान्न  वहां  भेजे  जाये  हें  वह  पर्याप्त  नहीं  वहां

 20,000  टनਂ  चावलਂ  प्रति  मास  की  आवश्यकता  इस  समय  वहां  अनौपचारिक  राशन  व्यवस्था

 चल  रही हैं  ।.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गेहूं  बहुत  कम  मात्रा में  दिया जा  रहा  वहां और  अधिक  उचित

 मूल्यों  वाली  दुकानें  खोली  जानी  चाहिए  ।

 सरकार  छोटी  सिंचाई  योजना  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  रही  मंसुर में  करीब  40,000

 तालाब  यदि  इसकी  मरम्मत  की  व्यवस्था  की  जाये  तो  सिंचाई  के  लिये  ही  लाभ  नहीं  होगा  अपितु
 लोगों  को  रोज़गार  भी  मिलेगा  ।  सब  स्थानों  में  बड़े  और  मध्यम  दर्जे  की  सिंचाई  परियोजनाओं  नहीं
 चलਂ  सकती  ।  इन  भूखमरी  के  क्षेत्रों  में  कुओं  द्वारा  सिचाई  की  व्यवस्था  भी  अच्छा  काय  कर  सकती

 इस  से  लोगों  को  काम  भी  मिलेगा और  खाद्य  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  होगी  |

 योजना  आयोग  के  काब  क्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  में  सिचाई  क्षमता  के

 सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  सरकार  के  खाद्य  विभाग  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 सरकार  ने  प्रकाशित  किया  था  कि  दुर्भिक्ष  में  सहायता  के  लिये  भी  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  समितियां  बनाई

 जा  रही  हे  ।

 केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  बनाई  गई  है  परन्तु  राज्यों  में  भी  कोई  दुशील  सहायता  ae  अथवा

 समिति  बनाई  जानी  चाहिये  ।  इस  स्तर  तरह  केन्द्र  के  सैल  तथा  राज्यों  में  एक  सा  सहायता  किये  चल

 सक े।

 राज्यों  में  खाद्य  का  कार्यभार  मामुली  मंत्रियों  के  न  कि  मुख्य  मंत्रियों  के  हाथ  में  कई  बार

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  खाद्य  सम्बन्धी  काय  भार  केन्द्र  में  प्रधान  मंत्री  को  और  राज्यों  में  मुख्य
 मंत्री  को  सौंपा  जाये  परन्तु  इस  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  राज्यों  में  कृषि

 करता  मंत्रालय  तथा  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  और  खाद्य  का  काय  मुख्य  मंत्री  के  हाथ  में  होना

 चाहिये  ताकि  खाद्य  उत्पादन  के  काय  क्रम  का  समन्वय  हो  सके  ।

 होस्टेस  में  cara  के  संयन्त्र  लगाने  के  बारे  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  यह  भी  विचार  किया

 जा  रहा हैं  कि  यह  संयन्त्र  कहीं  और  लगाया  जाये  परन्तु  में
 सरकार

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  यह  संयंत्र

 होस्टेस  में  ही  लगाया  जाये  ।

 में  यह  कई  बार  कहता  आया  हूं  कि  बंगलौर-चिकबल्लापुर  के  बीच  जो  छोटी  लाइन  रेल  व्यवस्था

 हैं  उसको  मीटर  लाइनਂ  अथवा  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाये  ।  परन्तु  मेरी  इस  प्रार्थना  पर

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  में  एक  बार  फिर  अनुरोध  करूंगा  कि  सरकार  इस  पर  पूरा  पूरा
 ध्यान  ।

 मेरे  मित्र  श्री  शिकवे  ने  गोआ के  विलयन के  सम्बन्ध  में  कहा हैं  कि  अभी  तक  उस  पर  कोई  काय
 -

 वाही  नहीं की  गई  परन्तु  उस  पर  निर्णय  हो  चुका  है  कि  10 वर्षों तक  यथापूर्व  स्थिति  चलती

 प्रधान  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध में  वक्तव्य भी  दिया  है

 Shri  Sheo  Narain  (Bansi)  :  I  am  thankful  for  being  given  opportunity  ‘to
 The  President  has speak  on  the  Motion  of  Thanks  on  our  President’s  Address.

 paid  tributes  to  the  late  Shri  Lal  Bahadur  Shastri  who  was  a  great  protector  of  the

 poor.  We  are  greatly  indebted  to  the  late  Prime  Minister  who  did  so  much  for  the

 country  and  raised  its  prestige  and  honour  to  such  heights.
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 Motion  on  the  President’s  Address  February  28,  1966

 [Shri  Sheo  Narain]

 The  President  has  not  touched  the  Harijan  problem  which  is  still  unselved.

 All  action  is  confined  to  paper  work  only.

 The  unnecessary  departments  like  the  Harijan  Welfare  Department,  Socia:

 Welfare  Department  and  the  Community  Development  Department  should  be

 closed  down.  Only  20%  people  are  employed;  80%  people  are  being  put  to  great
 hardships.  The  Government  shculd  look  to  the  needs  of  the  people  and  do  what  is

 required  to  be  done.

 In  regard  to  the.  continuation  of  emergency  I  would  say  that  I  have  gone

 through  the  pamphlet  on  emergency  recently  distributed  to  us.  I  request  the

 Government  not  to  show  any  leniency  to  tne  Communists  who  are  conspiring  to

 subvert  the  Government.

 Our  Home  Minister  Shri  Nanda  had  promised  to  root  out  corruption  in  two

 years.  He  made  tireless  efforts  to  accomplish  his  aim  but  his  officers  did  not

 cooperate.  I  praise  his  courage  and  initiative.

 I  request  the  Government  to  keep  the  emergency  till  the  danger  from  China

 is  over.  Besides  this  danger  from  outside  we  are  having  a  lot  cf  trouble  inside  the

 country  also.

 In  regard  to  Shrimati  Renu  Chakravarthy’s  allegation  concerning  incidents

 in  Bengal,  I  would  say  that  no  policeman  of  our  country  can  be  so  callous  as  to

 intentionally  shoot  down  a  10  year  old  child.  She  very  much  exaggerated  her

 narration.

 Half  the  Bengal  is  Communist.  Whatever  rice  is  sent  to  Bengal,  half  of  it’s

 taken  away  to  China.  Similarly,  half  of  the  rice  sent  to  Kerala  is  taken  out  to

 Pakistan.

 I  request  the  Government  to  dispense  with  the  zone  system  so  that  focdgrain
 of  Punjab  may  reach  otner  parts  of  the  country.  I  hail  from  the  area  which

 produces  very  good  quality  ricc.  But  it  is  passed  on  to  Nepal  and  also  to  China.
 The  Police  does  nothing.  Hence  I  request  Government  to  keep  vigilance  on  the

 borders.

 In  my  district,  work  on  the  construction  of  8100  mile  long  road  has  been  going
 on  for  the  last  four  years  bui  it  is  still  incomplete.  From  the  Defence  point  cf  view

 also  I  want  to  emphasise  the  need  for  construction  of  good  roads  in  cur  area  and

 also  maintenance  of  the  means  of  communications  in  good  order.  We  produce

 potatoes  there  but  in  the  absence  of  good  roads,  it  cannot  be  transported  to  the

 urban  areas  and  the  result  is  that  it  setls  at  a  very  low  and  uneconomic  price  in

 our  area  while  at  the  same  time  the  price  obtaining  in  cities  ranges  around  a

 rupee  a  kilogram.

 I  want  to  congratulate  the  Government  for  decontrolling  cement.  A  bag  of

 cement  now  costs  Rs.  12  instead of  Rs  22.

 As  to  the  food  problems,  I  would  say  that  we  have  no  scarcity  of  food  in  our

 country;  only  the  mismanagement  on  the  part  of  Government  is  responsible  for

 it.  They  should  look  to  the  movement  of  grains.

 Greet  reque In  regard  to  the  irrigation  problem  would  SALOU  S|  UAL  st  Government  to

 see  to  it  that  the  evading  tendency  on  the  part  of  the  officers  is  put  an  end  to.

 When  I  asked  the  Collector  of  my  distri  to  lift  restrictions  in  regard  to  rice,  he
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 advised  me  to  see  the  Chief  Minister.  1  met  the  latter  but  he  asked  me  to  go  to  the
 Collector  again.  I  look  the  Collector  to  tas  and  in  four  days  811  restrictions  were
 removed  from  rice.  Now  it  50115  at  the  rate  of  a  kiiogram  for  a  rupce  and  people
 have  not  to  wait  in  long  queucs.

 So  far  as  the  irrigation  problem  is  concerned,  I  would  ask  Government  to
 advance  money,  so  the  villagers  to  construct  wells  in  villages.

 I  also  want  to  speak  in  regard  to  education  in  the  country.  Government  has

 given  no  consideration  to  the  service  conditions  and  grades  of  pay  of  the  teachers
 in  our  country.  Unless  we  give  full  consideration  to  the  well-being  of  the  teachers,
 we  cannot  hope  to  produce  great  personalities  like  Rama  and  Lakshmana.  Gevern-
 ment  should  give  full  dignity  to  teachers.  The  letter  which  the  Education  Minister
 read  out  in  House  was  a  violation  against  U.P.  He  should  not  have  read  out  that
 letter  in  the

 House.

 I  take  this  opportunity  to  congratulate  our  Jawans  who  have  done  so  well.
 1  request  Government  to  look  to  the  needs  of  the  widows  and  children  of  those
 Jawans  who  died  at  the  front.  We  have  to  provide  them.with  all  necessary  facilities
 like  pensions,  protection  of  children  and  their  education  and  allotment  cf  land
 to  the  landless  families.

 The  Tashkent  agreement  has  been  one  cf  the  most  wonderful  agreements.
 Even  members  of  our  opposition  and  men  like  Shri  Dandekar  have  praised  it.
 This  was  all  due  to  our  policy  of  non-alignment,  truch,  non-violence  and  peace-
 ful  appeasement.

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  5  बजे  ato  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Five  of  the  Clock.

 लोक-सभा  सायं०  5  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  at  Five  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 L  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  =

 सामान्य  1966-67

 GENERAL  BUDGET,  1966-67

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  वित्त  मंत्री  ।

 में  भारत  सरकार  का  1966-67  का वित्त  मंत्री  सचिन्द्र  :  अध्यक्ष

 बजट  कर  रहा  पर  ऐसा करने से  पहले  में  अपने  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री को
 श्रद्धांजलि  अपील  करता हूं  ।  वे  देश  और  जनता  की  सेवा  के  लिए  जिये  और  उसके  लिए  उन्होंने  अपने

 प्राण  निछावर  किये  ।  वे  अपने  साथ  अमर  भावना  लेकर  आये  थे  और  वह  भावना  वे  राष्ट्र  को  भेंट

 करके  चले  इसी  विरासत  को  लेकर  हमें  अपने  प्रिय  प्रधान  मंत्री के  नेतृत्वਂ  में  और  अपने

 सम्मानित  सहयोगियों  के  साथ  जन ताकि  सेवा  करते  हुए  अग्रसर  होना  माननीय  सदस्यों  के  साथ

 में  इस  काम  में  अपना  हिस्सा  बताऊंगा  ।
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 सचिंद्र

 भारत  सरकार  का  बजट  हमारी  योजनाओं  और  नीतियों  को  कार्यान्वित  करने  का  एक  प्रमुख
 साधन  इसे  मौजूदा  आर्थिक  प्रवृत्तियों  की  दृष्टि  से  और  साथ  ही  दिये  कालीन
 कक्षाओं  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाना  पड़ता  अथ-व्यवस्था  की  हाल  की  प्रवृत्तियों  की  रूपरेखा

 समीक्षा  में  दी  गयी  जो  कुछ  दिन  पहले  संसद  में  प्रस्तुत  की  जा  चुकी  में

 सिफ  कुछ  ही  बड़ी  बड़ी  बातों  का  जिक्र  करूंगा  जिनका  अगले  ag  का  बजट  तैयार  करने  से  सम्बन्ध  है  ।

 जो  वह  अब  समाप्त  हो  रहा  है  वह  कई  दृष्टियों  से  बहुत  कठिन  रहा  कुछ  जसे
 at

 fe  आर्थिक  क्षेत्र  में  अपर्याप्त  पूंजी  बाजार  की  शोधन-सन्तुलन  आफ

 पर  दबाव  और  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  वर्षो  से  हमारे  साथ-साथ  चल  रही  इसलिए

 यह  आवश्यक  है  कि  बजट  सम्बन्धी  और  वास्तव  में  सभी  आधिक  नीतियां  इसी  दृष्टि  से  बनायी  जायं
 ct

 कि  ga  प्रतिकूल  प्रवृत्तियों  का  प्रतिकार  किया  जा  सके  ।  वत  मान  राजस्व-व्य  में  हमने  आशा  की  था  कि

 1964-65  में  खेती  की  पैदावार  और  राष्ट्रीय  आय  में  जो  भारी  वृद्धि  हुई  है  उसी  के  अनुरूप  सामान्य

 आधिक  स्थिति  को  सुधारा  जा  सकेगा  ।  अनेक  अप्रत्याशित  प्रतिकूल  घटनाओं  के  कारण  यह

 आशा  पुरी  नहीं  चालू  वर्ष  वर्षा के  अभाव के  हमें  अपनी  सीमाओं पर  युद्ध-स्थिति
 और  विदेशी  सहायता  की  रुकावट  का  सामना  करना  पड़ा  और  पड़  रहा  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  चालू  वह  का  जो  बजट  पिछले  फरवरी  महीने  में  पेशਂ  किया

 गया  था  उसमें  थोड़े  से  सम्पूर्ण  अधिशेष  का  अनुमान  किया  गया  था  ।  वर्ष  के  प्रारम्भिक  भाग

 में  ही  यह  स्पष्ट  हो  गया  कि  घाटे  की  वित्त-व्यवस्था  से  बचने  के  हमारे  संकल्प  की  प्रति  के  राजस्व

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  अनुपूरक  उपाय  करने  पिछले  अगस्त  महीने  में  जो  अनुपूरक
 बजट  ta  किया  गया  उस  में  चालू  वित्त  ad  के  बाकी  महीनों  में  100  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 राजस्व-प्राप्ति  की  व्यवस्था  की  गयी  |  उस  के  बाद  से  बजट  सम्बन्धी  सम्भावना  बिगड़  गयी  मौजूदा
 लक्षणों  से  यही  जान  पड़ता  है  कि  चालू  वर्ष  में  लगभग  165  करोड़  रुपये  का  भारी  घांटा

 पूरक  बजट  के  प्रभाव  को  मूल  बजट  के  अनुमानों  की  तुलना  राजस्व  खाते  में  अब  53

 करोड़  रुपय  की  कमी  रहने  की  सम्भावना  है  ।  लगभग  112  करोड़  रुपये  की  भारी  कमी

 पूंजी  खाते  में  रहेगी  ।  हमारे  पहले  के  अनुमानों  के  और  पूंजी  खाते  में

 जो  परिवर्तन  उनका  ब्यौरा  देकर  में  माननीय  सदस्यों  पर  बोझ  डालना  नहीं  चाहता  ।

 में  केवल  उन्हीं  परिवर्तनों  का  जिक्र  करूंगा  जिनका  भविष्य  से  कुछ  सम्बन्ध  है  ।

 राजस्व  के  आय  कर  और  निगम  कर  की  प्राप्तियों  में  अब  73  करोड़
 रुपये  की  कमी  रहने  का  अनुमान  है  ।  दूसरी  सीमा  शुल्क  की  प्राप्तियों  में  31  करोड़  रुपये  की

 वृद्धि  और  उत्पादन थ च्  wale  16  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  की  सम्भावना  इसलिए  करों  से  होने  वाली

 कुल  प्राप्तियों  में  26  करोड़  रुपये  की  कमी  रहेगी  ।

 जहां  तक  राजस्व  खाते  के  व्यय  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  समझेंगे  कि  पिछले
 अगस्त  महीने  में  हमारी  सीमाओं  पर  जो  लड़ाई  छेड़ी  गयी  थी  उस  के  कारण  प्रतिरक्षा  और

 सीमा-सुरक्षा  का  खच  बढ़ाना  आवश्यक  हो  गया  राजस्व  खाते  के  रक्षा  सम्बन्धी  व्यय  पहले  के

 अनुमानों  की  20  करोड़  रुपये  की  सीमा-सुरक्षा  के  लिए  राज्यों  को  दिये  जानेवाले

 अनुदानों  में  6s  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  और  केन्द्र  के  लिए  राज्यों  द्वारा  खड़े  किये  जाने  वाले  पुलिस
 बटालियनों  के  लिये  की  जाने  वाली  अदायगियों  में  17  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होने  का  अनुमान  जिस

 से  इन  तीनों
 मदों  के  कुल  खर्च  में  28  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हो  जायगी  ।  राजस्व  खाते  में  इन  तथा

 अन्य  परिवर्तनों  का  वास्तविक  परिणाम  यह  होगा  कि  लगभग  335  करोड़  रुपये  का  राजस्व  संम्बन्धी

 अनुमित  अधिशेष  (ufezqzs  ,  अब  घटकर  282  करोड़  रुपये  रह  जायगा  |
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 पूजी  खाते  की  मुख्य  बातें ये  हैं  कि  विदेशी  सहायता  के  सम्बन्ध  में  4  3  करोड़  रुपये  की  कमी  और

 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  ऋण-सहायता  में  100  करोड़  रुपये  की  ऐसी  रकम  की  वृद्धि  जो  चालू
 वर्ष  में  वसूल  नहीं  की  जायगी  ।  राज्यों  की  बजट-संम्बन्धी  स्थिति  कमजोर  होने  के  कारण

 और  यह  भी  आवश्यक  होने  के  कारण  कि  राज्य  संकटकालीन  आधार  पर  विशेष  कृषि-कार्यक्रमों  को

 हाथ  में  ले  राज्यों  को  उनकी  आयोजनों  के  लिए  ऋणों  के  रूप  में  दी  जानेवाली  केन्द्रीय  सहायता

 में  40  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  करनी  पड़ी  ।  इसके  अनुमान  है  कि  कुछ  राज्यों  की

 सम्बन्धी  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  वर्ष  के  दौरान  उन्हें  और  भी  45  करोड़  रुपये  के  ऋण  देने  की

 आवश्यकता  होगी  |  राज्यों  को  ऋणों  के  रुप  में  10  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  रकम  रासायनिक

 खादों  की  खरीद  और  बंटवारे  के  लिए  दी  गयी  ।  छोटी  बचतों  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  दिये  जानेवाले

 ऋणों  में  5  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होंगी  ।  इस  बात  की  भी  सम्भावना  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों

 हेवी  भारतीय  तेल  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  और  नेवेली

 नाइट  की  आवश्यकताएं  भी  बढ़  जायं  ।  दूसरी  कई  शिक्षकों  के  सम्बन्ध  में

 पूंजीगत  व्यय  में  कुछ  बचत  का  अनुमान  करने  के  लिए  आधार है  ।

 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  पूंजी  खाते  की  112  करोड़  रुपये  की  वास्तविक  कमी  का  असली  कारण

 दो  पूर्व  बाते  अर्थात्  राज्यों  को  दी  गयी  ufafrac  ऋण-सहायता  और  विदेशी  सहायता में  कमी  |

 संक्षेप  केन्द्रीय  कर-प्राप्तियों  में  हुई  26  करोड़  रुपये  की  कमी  कुल  कर-प्राप्तियों  के  14  प्रतिशत

 भाग  से  कम  है  ।.  इसके  रक्षा  और  सीमा-सुरक्षा  सम्बन्धी  राजस्व-व्यय  की  वृद्धि  भी  उस

 स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते हुए  अधिक  है  जिसका  सामना  हमें  करना  पड़ा  था  ।  विदेशी

 सहायता  में  होनेवाली  कमी  एक  ऐसी  बात  जो  हमारे  नियंत्रण  से  बाहर  है  ।  यदि

 राज्यों  को  दी  जानेवाली  ऋण-सहायता  में  100  करोड़  रुपये  की  ऐसी  रकम  की  वृद्धि  न  हुई
 जो  इस  वह  वसूल  नहीं

 की  जा  तो  केन्द्रीय  बजट  में  इस  ad  कुल  65  करोड़  रुपये
 की

 कमी  रहती
 इतने  पर  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  में  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  चालू  वह  की

 घटनाएं  चिन्ता  का  विषय  और  उनके  कारण  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  बजट  बनाने  में  और  भी

 अधिक  मात्रा  में  यथार्थता  का  सहारा  लिया  जाय  और  सभी  प्रकार  के  व्यय  को  नियंत्रित  रखने  का

 और  भी  पक्का  निश्चय  किया  चाहे  वह  व्यय  राजस्व  खाते  का  हो  या  पूंजी  खाते  आयोजना

 सम्बन्धी  हो  या  आयोजना  से  केन्द्र  द्वारा  किया  जाने  वाला  हो  या  राज्यों  द्वारा  ।

 में
 इस

 बात  पर  जितना
 भी  जोर  वह  कम  ही  होगा  कि  राज्यों की  वित्तीय  स्थिति की  कमजोरी

 और  कुछ  राज्यों  रिज  बैंक  अनधिकृत  रूप  से  अपनी  जमा  से  अधिक  रकमें  निकालने  की

 प्रवृत्ति  एसी  बात  हैं  जिनका  निवारण  होना  हे  चाहिए  ।  इन  अधिक  रकमों  के  शोधन  का  जो  दायित्व

 हमने  अब  तक  अपने  ऊपर  लिया  उसके  कारण  केन्द्र  की  बजट-सम्बन्धी  स्थिति  पर  दबाव  पड़ता  है  ।

 और  इस  दबाव  का  प्रभाव  राज्यों  की  आयोजनों  सम्बन्ध  में  उनकी  सहायता  करने  केन्द्र  की

 क्षमता  पर  भी  पड़े  बिना  नहीं  रह  सकता  ।  कुछ  राज्यों  द्वारा  अनधिकृत  रूप  से  अपनी  जमा  से  अधिक

 रकमें  निकाली  जोने  तथा  घाटे  के  बजट  बनाये  जाने  का  असर  afar  रूप  से  अन्य  राज्यों  पर  भो

 पड़ता  जो  अधिक  धथाथंता  के  आधार  पर  अपने  कार्यों  की  व्यवस्था  करने  में  अधिक  समर्थ  या  उसके

 लिए  अधिक  goa  होते  है  ।  केन्द्र  और  सभी  राज्य  सरकारों  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वे

 इस  बात
 की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  बांट  लें  कि  भविष्य  में  अनुशासन  के  सामान्य

 सिद्धांतों  का  पालन  किया  जायगा  और  इस  प्रकार  घाटे  के  बजट  बनाने  जैसे  बजट-सम्बन्धी

 जनक  किया  करने  और  रिजर्व  बेक  से  अपनी  जमा  से  अनधिकृत  रूप  से  अधिक  रकमें  निकालने  से  बचा

 जायगा  ।  योजना  आयोग  और  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  इस  समस्या  की  ओर  तुरन्त  ध्यान

 देने  का  हमारा  विचार  ताकि  कुछ  राज्यों  के  वित्तीय  प्रबन्ध  की  वर्तमान  सन्तोषजनक  स्थिति  का

 अन्त  हो  जाय  |

 भारत  सरकार  1966-67  का  बजट  चालू  वह  का  बजट-सम्बन्धी  उन  बातों  का  विचार

 करके  बनाना  पड़ेगा  जिनक
 bs)  ५1: ta  ने  अभी  उल्लेख  किया है  ।  जसा कि  प्रारम्भ  में  बताया  गया  इसमें
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 सचिंद्र

 अर्थंव्यवस्था  की  हाल  की  प्रवृत्तियों  और
 रक्षा

 तथा  विकास  की  जारी  रहनेवाली  आवश्यकताओं  का

 ध्या नਂ  रखना  पड़गा  1966-67  का  वर्ष  चौथी  पंचवर्षीय  आयोजना  का  पहला  वर्ष है  ।  इसलिए

 यह  आवश्यक है  कि  1966-67  का  बजट  चौथी  पंच-वर्षीय  आयोजना  का  समारम्भ  इतना  अच्छा

 कर  जितना  मुद्रा  सम्बन्धी  तथा  मू  तय-सम्बन्धी  अधिक
 स्थिरता  लाने  की

 तात्कालिक  आवश्यकता  को

 देखते  हुए  किया  जा  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  भी  समझेंगे  की  यद्यपि  हमारी  नीति  हमेशा

 यही  रही  है  कि  रक्षा-सम्बन्धी  व्यय  यथासम्भव  कम  से  कम  रखा  ताकि  जनता की  भलाई  के

 कामों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  साधन  सुरक्षित  तो  शांति  के  उपासक  होते  हुए  राष्ट्र  की

 सुरक्षा  के  मामले  में  हम  किसी  तरह  की  असावधानी  नहीं  दिखा  सकते  |

 माननीय  सदस्यों को  देश की  आर्थिक  स्थिति  की  बड़ी  बड़ी
 बातें  पहले ही  से  मालूम  1964-

 65  में  कृषि  उत्पादन  में  जो  काफी  वृद्धि  हुई  थी  ag  चालू  वर्ष  में  खराब  मौसम  के  कारण  जारी  न

 रह  सकी  ।  यद्यपि  चाल  वर्ष  के  कमी-उत्पादन  का  ठीक-ठीक  अनुमान  अभी  तक  उपलब्ध
 नहीं

 तो  भी

 यह  स्पष्ट है  कि  अन्न की  उपज  में  काफी  कमी  होगी  और
 /  तम्बाकू  ,  चाय  और  कपास

 जेसी  वाणिज्यिक  फसलों  की
 उपज  में  भिन्न-भिन्न  मात्राओं में  कमी  होंगी  |

 मुझे  विश्वास  है
 कि  माननीय

 सदस्य  यहँ  चाहेंगे  कि  में  इस  अवसर  पर  मित्र  देशों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  तथा  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  की

 सरकार
 और  जनता  के  प्रति  इस  बात  के  लिए

 अपनी
 कृतज्ञता  प्रकट  करूं  किवे

 हमें  आवश्यकता  के  समय  बड़े  परिमाण में  अन्न  देने  को  सहमत  हो  गये  पर  यह  सहायता  मिलने

 पर  अगले  व्य  आवश्यक  अन्न  और  खेती  के  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  बहुत  सीमित  रहेगी  ।  इस

 लिए  सरकारी व्यय  के  मुद्राबाहुल्यकारी  )  परिणाम  को  सीमित  रखना  इस  समय  जितना

 आवश्यक  है  उतना  पहले  कभी  नहीं  था  ।

 चालू  वें  में  औद्योगिक  उत्पादन  की  वृद्धि भी  धीमी  पड़  गयी  1965-66 की  पहली  छमाही

 में  औद्योगिक  उत्पादन में  1964-65  की  इसी  अवधि के  मुकाबले  7.  3  प्रतिशत  की  वृद्धि हुई  |
 पर  अनुमान है  कि  चालू  की  दूसरी  छमाही  मैं  औद्योगिक  उत्पादन  में  केवल  5  प्रतिशत  की

 वृद्धि  होगी  ।  इस  प्रकार  समूचे  ag  में  औद्योगिक  उत्पादन  में  लगभग  ४6  प्रतिशत  की  वृद्धि  होने  की
 सम्भावना है  |

 हम
 विकास  के  लिए  लगातार  जो  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  वे  सफल  हो  बहुत  से

 उद्योगों  में  जैसे  तैयार  इंजी  नियति-सम्बन्धी  सामान  और  रासायनिक  पदार्थों

 का  उत्पादन  करनेवाले  उद्योगों  की  क्षमता  बराबर  बढ़ती  जा  रही  है  और  आशा  की  जा  सकती  है  कि

 अगले  ay  उसमें  और  भी  वुद्धि  होगी  ।  दुसरी  देश  में  कच्चे  माल  की  कमी  होने  और  इस  कमो

 को  अधिक  आयात  करके  पुरा  करने  में  हमारे  असमथ  होने  के  कारण  हाल  के  महीनों  में  औद्योगिक

 उत्पादन  में  बहुत  सुस्ती  आ  गयी  है  ।

 सतही
 तौर  पर  देखने  से  ऐसा  लग  सकता है  कि  हमारी  शोधन-सन्तुलन  सम्बन्धी  स्थिति  में  चालू

 राजस्व  वर्ष  में  कुछ  सुधार  हुआ है
 |  1964-65  में  हमारी  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित

 निधि  में  72  करोड़  रुपये  की  कमी  हुई  ।  इसके  हमारे  लिए  यह  सम्भव  हो  सकता  है  कि

 हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  से
 11.  9

 करोड़  रुपय  की  वास्तविक  रकम  निकाल  कर  1965-66 में
 विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  निधि  में  कोई  कमी  नਂ

 होने  दे
 दे  ।  पर  आयात-नीति  को  बहुत  अधिक

 मूलक  बनाकर  हम  अपनी  निधि
 जो  पहले  ही  कम  हो  गयी  चालू  वंश  में  और  अधिक

 कमी  को
 रोक  सके  हे  चालू  ag  HY-BTACAT

 को
 संभाले  रखने  के  लिए  किये  जाने  वाले  आयात

 के  लिए  नये  लाइसेंस  बहुत  सीमित  आधार  पर  दिये  गये  और  औद्योगिक  उत्पादन  पर  इसका

 इस  बात  के  बावजूद  पड़ने  लगा  है  कि  देश  में  उपलब्ध  आयातित  माल  और  पुर्जों  में  बहुत  कमी  हो  रही  है  ।

 अगले  महीनों  में  अन्न  और  खेती  के  कच्चे  माल  के  अनिवार्य  आधार  की  हमारी  आवश्यकताएं

 सूखा  पड़ने  के  कारण  बढ़  जायेंगी  ।
 कृषि-उत्पादन  में  कमी  होने  के  कारण  कुछ  कृषि-पदार्थों  के  निर्यातਂ
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 को  बनाये  रखना  भी  पहले  से  अधिक  कठिन  होगा  ।  यद्यपि  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्ध  स्थिति  का  न  रहो

 है  और  आने  वाले  महीनों  में  ही  तो  भी  में  समझता हूं  कि  हमारे  आयात

 पर  लगे  हुए  प्रतिबन्धों  को  और  अधिक  कड़ा  करने  से  या  उनकी  वर्तमान  तीव्रता  को  बनाये  रखने  से
 भी  हमारे  उद्देश्य  पूर्ति  में  बाधा  |  हमें  वास्तव  में  जिस  बात  की  आवश्यकता है  वह  यही  fir

 अगले  महीनों  में  अंत  व्यवस्था  को  संभाले  रखने  के  लिए  काफी  अधिक  परिमाण  में  आयात  किया

 ताकि  देश  में  उपलब्ध  सामान  की  मात्रा  को  बढ़ाकर  उसे  सामान्य  स्तर  तक  पहुंचाया  जा  सके  और

 जो  उत्पादन-क्षमता  प्राप्त  कर  गयो है  उसका  थधासम्भव  पुरा  पुरा  उपयोग  किया  जाय  ।  अधिक

 उदार  आयात-नीति  के  आधार  ged  हम  निशाट  भविष्य  में  ऑद्योगिक  उत्पादन  को  अधिक  afamea

 बना
 सकते  हूं  और  व्यापक  कार्यकुशलता की  ओर  अधिक  ध्यान  दे  सकते  इस  समय  हमारी  जो

 स्थिति  है  उसमें  हमारे  लिए  यहं  सम्भव  नहीं  कि  हम  पर्याप्त  विदेशी  सहायता  प्राप्त  किये  बिना  कच्चे
 माल  और  पुर्जों के  आवश्यक  आयात  के  लिए  अधिक  उदारतापूर्वक  लाइसेंस  पर  माननीय  सदस्य

 विश्वास  रखें  कि  सरकार  अपने  वर्तमान  आयात-प्रतिबन्धों  की  तीव्रता  कम  करने  के  लिए  अन्त  ट्रीय
 संस्थाओं  और  मित्र  देशों  की  सरकारों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  निरन्तर  प्रयत्न  करेगी  ।

 फिर  लम्बी  अवधि  आयात  को  सन्तोषजनक  स्तरों  पर  बनाये  रखने  और  ऋण-परिशोधन

 सम्बन्धी  देनदारियों  जेसी  विदेशी  देनदारियों  को  पूरा  करने  की  हमारी  क्षमता  आवश्यक  रूप  से  हमारे
 उन  प्रयत्नों  पर  अधिकाधिक  निरभर  रहेगी  जो  हम  अपना  निर्यात  बढ़ाकर  बल्कि

 प्राणों
 )  ,

 और  प्रकार  के  अन्य  स्रोतों
 से  होनेवाली  esq

 प्राप्तियों को  भी  बढ़ाकर  अपनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्ति  बढ़ाने के  लिए  करेंगे  ।  तीसरी  आयोजना की
 अवधि  के  पहले  तीन  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  में  तेजो  से  वृद्धि  जो  इस  कारण  अधिक  सन्तोषजनक

 रही  कि  देश  में  उत्पादन  की  बुद्धि  आशा  के  अनुरूप  न  होने  पर  पर  पिछले  दो  वर्षों
 में  निर्यात  में  एसी  वृद्धि  नहीं  और  निकट  भविष्य  में  हमें  इस  स्पष्ट  सम्भावना  का  सामना  करना

 हैं  कि  हमार  कुछ  कृषि-पदार्थों  के  निर्यात  पर  सूखे  का  बुरा  असर  पड़  सकता है  |

 बुनियादी  बात  यह  है  हम  सब  क्षेत्रों  उत्पाद नभ और  कार्यकुशलता  को  बढ़ाये  बिना  और  देश  में
 सामान्य  मुद्राबाहुल्यकारी  )  दबाव  को  रोके  निर्यात  करने  के  अपने  प्रयत्नों  को
 लगातार  जोरदार  नहीं  बनाये  रख  सकते

 ।  जहां  निर्यात  से  होनेवाली  आय  की  वृद्धि  तथा

 समुचित  विकास
 के  लिए  इन  दिशाओं  में  लगातार  प्रयत्न  करना  आवश्यक  वहां  हमने  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  विशिष्ट  रसोई  देने  के  बहुत  स  व्यवस्थाएं  को  इस  वर्ष  लाग की
 कर-जमा-पत्र  ase  atetnac )  )  योजनाएं  और  आया८-अधिकार  एक्ट

 टीमें  )
 जो  कुछ  समय  से  अमल

 में
 उन  प्रोत्साहन  के  उदाहरण  हैं  जो  हम  इस  समय

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 दे  रहेह  ।  अभी  हाल  में  हमने  राष्ट्रीय  रक्षा  प्राण  डिफेंस  रीमिटेंस )

 योजना  जारी  की  है  और  यह  कहते  हुए  मुझे  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  इस  योजना  का
 वधक  रहा है

 ।  इसे  देखते  हुए  इस  योजना  की  अवधि  और  तीन  मह  ने  के  लिए  बढ़ा  गय

 यद्यपि  लाभ  जो  योजना  में  निहित  कम  awa  के  लिए  एक  बार  फिर  विद्वान  करने
 की  आवश्यकता  पड़  सकती  है  ।  हमने  अपनी  आवश्यकताओं  और  अनुभव  के  आधार  पर

 प्रोत्साहन  के  उपाय  किये  हूँ  हम  उनकी  संशाधन  और  विस्तार  करते  ताकि  वे
 जोरदार  प्रयत्न  के  लिए  स्थिर  और  व्यापक  आधार  प्रस्तुत  करते  रहें  |

 सर्वोत्तम  इच्छाशक्ति  के  होते  हुए  और  शक्ति  अधिकतम  प्रयत्न  करने  पर  भी  हम  अब  भी
 निकट  भविष्य  में  विदेशी  सहायता के  बिना  काम  नहीं

 चला  सकते  ।  भरत  में  हमने  हमेशा ही  यह
 माना है  कि

 विदेशी  अधिक
 से

 अधिक  आन्तरिक  और  बाह्य  साधन
 हटाने  हमारे  निजी  प्रयत्नों  को  अनुपत्ति  ही  कर  सकत  है  ।  कोई  भी  स्वाभिमानी  राष्ट्र
 हमेशा के  लिए  यह  नहीं  मान  सकता  कि  ated  सहायता  उसके  अपने  हो  उचित  प्रयत्न  का  विकल्प

 3309



 General  Budget,  1966-67  ilila Pha
 Iguna 9,  1887  (Saka)

 सचिन्द्र  चौधरी

 |
 या  उसको  अधेड़-व्यवस्था  को  स्थायी  विशेषता है  यह  भी  स्वाभाविक  और  afaart  है

 कि  हमें  सहायता  देने  की  हमारे  विदेशी  मित्रों
 की  इच्छा  इस  विश्वास  पर  निर्भर  होगी  कि  अपनी

 समस्याओं  का  सामना  करने  और  जो  सहायता  हमें  प्राप्त  होगी  उसका  स  उपयोग  करने की

 क्षमता  हम  में  है  ।  केवल  इसे  तरह  हम  यह  आशा  कर  सकते  हं  कि  असाधारण ढंग  की  जो  विदेशी

 सहायता  हमें  मिल  रही  है  उसके  जल्दी  हेम  अपना  काम  चला  सकेंगे  ।  हमें  आशा  है  कि  विश्व

 बेक  के  नेतृत्व  में  संगठित  सहायता  संघ
 |,

 उसी  रचनात्मक  ढंग  से  हमारी  चौथी  आयोजना

 के  लिए  भी  बाहरी  सहायता  जुटाने  का  काम  करेगा  जिस  ढंग से  उसने  हमारी  दूसरी  और  खासकर  तीसरी

 आयोजना के  लिए  किया था  ।  इस  के  साथ  माननीय  सदस्य  अनुभव  करेंग ेकि  स्वयं  आयोजना  और

 आयोजना  के  समान  में  हमारी  जोतीयां  न  fas  एसी  होनी  जो  विकास  के  उचित  लक्ष्यों  क

 साथ  मेल  खाती  जो  अपनो  शक्ति  और  साधनों  पर  भरोसा  करने  के  हमारे  और  अधिक

 दृढ़
 संकल्प  के  साथ  भी  मेल  खातो  हों  ।

 इस  सम्बन्ध  में  खासਂ  तौर  से  यह॒  कहूंगा  कि  अन्न  और  खेती  की  दूसरी  चीजों  को  बाहर  से

 मंगाने  के  मामले  हमें  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  पी०  एल०  480  काय  म  के  अंतगर्त  मिलने  वाली

 सहायता  पर  निभा  रहने  की  आवश्यकता में  कमी  करनी  मुझे  विश्वास  है  कि  चौथी

 वर्षीय  आयोजना  की  अवधि  में  खेती  की  पैदावार  में  काफी  विधि  करने  के  लिए  हम  जो  व्यवस्था

 कर  रहेगें  उस  पर  विचार  करने  का  माननीय  सदस्यों  को  पूरा  अवसर  मिलेगा  |  में  यह  बात  जोर

 देकर  कहना  चाहता हं  कि  हमारी  बजट  सम्बन्धी  स्थिति  भी  पी  ०एल०  480  के  क़षि-वस्तुओं
 के  आयात  पर  बहुत  अधिक  निसार  रहने  लगी  है  ।  हम  पी०एल०  480  के  लेन-देन  के

 कारण  बजट  की  विशाल  साधन-वृद्धि  को  खेती  के  मोर्चे  अपनी  कठिनाइयों  के  आकस्मिक  प्रतिरूप

 के  सिवा  और  कुछ  नहीं  मान  सकते  ।  इस  तथ्य  से  कि  अपने  बजट  साधनों  की  पूति  के  लिए  आज

 हम  पी०एल०  480  के  कार्यक्रम  पर  इतना  अधिक  निभा  एक  बार  फिर  इसी  बात  पुष्टि  होती

 है  कि  सरकारी  खर्चे  के  सम्बन्ध  में  सकता  से  काम  लेने  और  साथ  देश  के  अन्दर  और  अधिक  साधन

 जुटाने  के  लिए  इस  सम्भव  उपाय  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 अतिरिक्त  आन्तरिक  साधन  जुटाने  की  सम्भावना  स्वयं  भारतीय  HY-STACYT  के  विकास

 और  गतिशीलता  पर  अधिक  से  अधिक  निभा  होगी  ।  इसकी  ओर  हम  चाहे  जिस  ओर  से

 यह  नात  सबसे  ज्यादा  जरूरी  है  कि  खेती  और  उद्योग  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  उत्पादन  को

 क्षेत्र  के  क्रियाकलाप  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता है
 ।  इस  दृष्टि  से  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के

 आत्मविश्वास  को  सुदृढ़  और  स्थिर  रखने  और  साथ  ही  सरकारी  उद्योग-धन्धों  के  अपने  बढ़ते  हुए  परिवार

 के  पहले  से  अधिक  कुद दलता पूर्ण  काय  और  प्रबन्ध  को  महत्व  देता  मेरे  पूंजी  बाजार  की

 अस्वस्थता  के  सम्बन्ध  जो  पिछले  तीन  साल  जारी  विस्तार  से  चर्चा  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 यद्यपि  हमने  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  पहले  से  अधिक  सहायता  गर-सरकारी  उद्योग  धन्धों

 की  निवेश  सम्बन्धी  वास्तविक  आवश्यकता  को  पुरा  करने  का  यत्न  किया  फिर  भी
 इस

 में  तनिक

 भी  सन्देह  नहीं  कि  पूंजी  बाजार  का  पुनरुद्धार  और  सामान्य  शेयरों  के  रूप  में  उद्योग-धन्धों  में  व्यक्तिगत

 )
 बचतों  का  लगाया  जाना  समाज  के  विस्तृत  हितसाधन  के  लिए  वांछनीय है

 ।  जो

 तंत्रीय  समाज  सरकारी  और  गेर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  शीघ्रता पूर्ण  विकास  चाहता है
 और  यह

 नहीं  चाहता  कि  सम्पत्ति  और  आधिक  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  हो  उसके  लिए  यह  और  भी  अधिक

 उचित
 है

 कि  वह  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग-धन्धों  में  अधिक  से  अधिक  पूंजी  ama  एसी  स्थिति  में

 गेर-सरकारी  उद्योग  धन्धों  का  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  के  अधिक  से  अधिक  व्यक्तियों  द्वारा

 सामान्य  शेयरों  की  खरीद  पर  निभा  होना  चाहिये  ।  सामान्य  शेयरों  की  खरीद  में  और  भी  ज्यादा

 हिस्सा  लिये  जाने  से  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  के  उद्योग  धन्धों  की  प्रबन्ध-व्यवस्था  पर  और  भी  कड़ा  नियंत्रण

 रखने  में  सुविधा  हो  सकेगी  ।
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 इस  बात  के  बावजूद  कि  माल  और  सेवाओं  की  की  तुलना  में  मुद्रा  की

 उपलब्धि  में  कहीं  अधिक  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  मुद्रा  के  क्षेत्र  अभी  हाल  तक  भारी  तंगी  रही  है  ।

 बजट  क्षेत्र  की  उन  बातों  को  देखते  हुए  जिनका  जिक्र  में  पहले  कर  चुका  यह  कोई  आइये  की  बात

 नहीं  कि  मुद्रा-उपलब्धि  की  गति  उस  गति  से  तेज  रही  हैं  जिसकी  कल्पना  की  गयी  थी  ।  लेकिन  स्पष्ट

 हैंकि  एक  साथ  ही  मद्रा  की  तंगी  और  मुद्रा  उपलब्धि  में  तेजी  संबद्ध  इस  बात  को  प्रकट  करती  है  कि

 वास्तविक  बचतों  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  हुई  है  और  वायद  इनका  कुछ  हिस्सा  इस  ढंग  के  निवेशों

 )  में  चला  गया  है  जो  कम  वांछनीय  हैं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  जिस  तेज  गति  से  हमने

 भद्रा-उपलब्धि  को  बढ़ाया  है  उसे  आगे  भी  जारी  रख  कर  हम  मुद्रा  की  तंगी  दूर  नही  कर  सकते  |  एसा

 करने  से  देश  में  केवल  मुद्रा-बाहुल्य  की  स्थिति  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  माननीय  सदस्यों  को  यह  बात

 अच्छी  तरह से  मालूम  है  कि  देश  के  सामान्य  मूल्य-स्तर  में  जनवरी  1966  में  समाप्त  12  महीनों  में

 7.  6  प्रति  दंत  की  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  यद्यपि  रिज  उत्पादन  के  स्तरों  को  और  भी  ऊंचा

 करने  की  दृष्टि  से  ऋणों  की  उचित  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  wes  हुए  मुद्रा-नीति  के  साधनों  का

 प्रयोग  लचीलेपन  के  साथ  करता  फिर  भी  हमें  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  लेना  होगा  कि

 वास्तविक  का  ै  के  लिए  ऋण  का  ज्यादातर  जमा  रकमों  की  वृद्धि  के  आधार  पर  और  कम

 वांछनीय  सामाजिक  उद्देश्यों  के  लिए  होने  वाले  ऋण-विस्तार  को  निरुत्साहित  करके  किया  जाय  ।

 निश्चय  इन  बातों  के  अलावा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  है  कि  बेक  उन्हीं  उद्देश्यों
 के  लिए  पैसा  उधार  जो  सामाजिक  दृष्टि  से  वांछनीय  जैसे  कि  विभिन्न  कोटि  के  उत्पादकों  को

 केन्द्रीयकरण  को  रोकना  |

 पहले  के  बनिस्बत  अधिक  आर्थिक  अवसर  प्रदान  करना  और  सम्पत्ति  तथा  atom  प्रभाव  के  अनुचित

 अब  में  उन  मुख्य  बातों  को  संक्षेप  में  बताऊंगा  जिन्हें--उन  घटनाओं  के  प्रकाश  जिनका  उल्लेख

 में  कर  चुका  हूं--अगले  साल  का  बजट  तैयार  करते  समय  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  पहली  और  सबसे

 अधिक  उल्लेखनीय  बात  यह  है  कि  बजट  ऐसा  होना  चाहिए  जिस  से  उत्पादन  को  बढ़ावा  मिले  और

 बचतों  को  और  अधिक  महत्व  देने  के  लिए  पहले  से  अच्छा  मनोवैज्ञानिक  वातावरण  तैयार  हों  सके  ।

 दूसरी  बात  यह  कि  यर्चापਂ  HY -SATEYT  से  पहले  की  बनिस्बत  और  भी  अच्छा  काम  लेने  की  दृष्टि  से

 जारी  निवेशों  को  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  किया  जाना  चाहिए  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  आवश्यकता  को  भी

 पूरा  किया  जाना  पर  सरकारी  खच  खासकर  उस  खर्चे  जो  सामान्य  प्रयास  और

 लम्बे  अरसे  में  फल  देनेवाली  विकास  की  नयी  योजनाओं  पर  किया  नियंत्रित  करने  के  लिए

 हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जाना  जिन  प्रतिबन्धों  का  मेंने  अभी  उल्लेख  किया  है  उनकी  दृष्टि  से

 यह  कहना  उचित  होगा  कि  इस  सरकार  का  इरादा  है  कि  प्रगति  को  स्थिर  आधार पर  लाया  जाय  और

 सरकारी  क्षेत्र  में  उन  उद्योग-धन्धों  को  बढ़ावा  दिया  जाय  जिन  से  देश  को  लाभ  हो  ।  इस  प्रकार  का

 एक  उद्योग  बोकारो  का  इस्पात  कारखाना  जो  सोवियत  समाज-वादी  जनतंत्र  संघ  की  सहायता
 से  स्थापित  किया  जाना  है  ।  मेंने  राजस्व  और  पूंजी  खाते  की  प्राप्तियों  का  अनुमान  भी  यथासम्भव

 अधिक  से  अधिक  वास्तविक  आधार  पर  लगाने  का  यत्न  किया  है  ।

 अब
 में

 अगले  वर्ष  के  राजस्व  खाते  के  खर्च  के  अनुमानों  का  जिक्र  करूंगा  ।  माननीय  सदस्य  इस

 बात  को  समझेंगे  कि
 कुछ  वृद्धियां  इस  अर्थ  में  स्वचालित  होती  हें  कि  वे

 उन
 ferry  का  परिणाम

 होती  हे  जो  पहले  ही  किये  जा  चुके  हे  या  जो  संविधानी  दायित्वों  का  परिणाम  होती  उदाहरण
 चौथे  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  राज्यों  को  किये  जाने  वाले  अवतरणों  के

 संविधान  अनुदानों  के  अन्तरगत  व्यय  में  77  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों

 में  से  राज्यों के  हिस्से  के  अंतगर्त  67  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  ऋण  चुकाने के  खच  में
 42  करोड़

 रुपये  की  वृद्धि  होगी  और  निर्यात  प्रोत्साहन  व्यवस्था  तथा  कर-जमा  सम्बन्धी  जो  विभिन्न  योजनाएं

 अभी ही  अपनायी जा  चुकी  ह  उनके  कारण  व्यय  में  24  करोड़  रुपये  की  और  भी  वृद्धि  यदि

 इन
 विशेष  मदों

 और
 अपने

 आपਂ  सन्तुलित होने  वाली  बेलंसिंग  )  कुछ  जेसे पी  ०एल०  480

 के  संकटकालीन  जोखिम  बीमा  योजना  रिस्क  इंश्योरेंस  और  पूंजीगत
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 अनुदानों  के  पुरांकन  को  छोड़  दिया  तो  अगले  वषराजस्व-व्यय  में  केवल  46

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  दिखायी  देगी  ।  यद्यपि  राजस्व  खाते  के  आयोजना  सम्बन्धी  व्यय  में  36  करोड़

 रुपये  की  कमी  हुई  वद्धियों  का  कारण  यह  है  कि  रक्षा  सेवाओं  के  अन्तरगत  29  करोड़  रुपये  की

 पुलिस  के  सीमा-यूरा  की  आवश्यकता  |  के  कारण  145  करा  ड  रुपये  की

 वृद्धि  और  सुखा-पीड़ितों  की  सहायता  के  अनुदानों  के  अन्तगंत  115  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई है
 तथा

 6  करोड़  रुपया  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  को  उनके  बजट  सम्बन्धी  घाटों  को  पुरा  करने  के  लिए  दिया  जाना  है  |

 अगले  पुलिस  को  छोड़  खास  प्रशासनिक  सेवाओं  पर  99  करोड़  रुपया  खर्चें  जबकि

 इस  93  करोड़  रुपया  और  पिछले  साल  83  करोड़  रुपया  खच  हुआ  था  ।  अगले  वर्ष  6  करोड़

 रुपये  की  वद्धि  में  अगले  वर्ष  के  निर्वाचन  व्यय  का  ok  करोड़  रुपया  शामिल  है  ।  राजसहायता

 )  और  सहायता  के  अंतगर्त  18  करोड़  रुपये  की  जो  कमी  हुई है  उसे  छोड़

 राजस्व  खाते  के  खच  की  शेष  वुद्धि  अधिकतर  गेर-आयोजना  के  विकास  सम्बन्धी  शेष  कों  के  अन्तर्गत

 अ
 >  और  उसमें  तीसरी  पंच-वर्षीय  आयोजना  की  उन  योजनाओं  का  वचनबद्ध  व्यय  शामिल  जो

 पूरी  हो  चुकी  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  समझेंगे  कि  जिनਂ  छोटी  छोटी  शुद्धियों  का  मेने  अभी

 जिक्र  किया  है  उनके  कारण  मितव्ययता  और  संयम  से  कम  लेने  के  लिए  बहुत  अधिक  प्रयत्न  करना

 अधिकांश  वृद्धियां  अनिवार्य  व्यय  या  रक्षा-व्यय  और  सीमा-सुरक्षा  जसी  मदों
 के

 सम्बन्ध  में

 हैं  जिन्हें  उन  परिस्थितियों  में  जिनका  हमें  सामना  करना  नितान्त  आवश्यक  समझे  जाने  के  सिवा

 और  कुछ  नहीं  समझा  जा  सकता  |

 अपने  आप  सन्तुलित  होने  वाली  कुछ  मदों  को  हिसाब  में  न  लेने  चाल  वर्ष  के  संबोधित

 अनुमान  की  तुलना  में  अगले  वह  के  राजस्व  में  191  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  दिखा  ग  देगी  ।

 शुल्कों  से  मुख्यतः  इस  कारण  29  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होने  का  अनुमान है  कि  शुल्कों  में  जो

 वृद्धियाँ  की  गयी  हें  उनसे  अब  पुरे  वह  प्राप्तियां  होती  रहेंगी  ।  उत्पादन  शुल्कों  की  प्राप्तियों
 लि ए  पादन  बढ़ने  और  नपी  रिफाइनरियों  से  पेट्रोलियम  की  चीजों  की  निकासी  और  सीमेंट  तथा  लोहे

 और  इस्पात  का  पहले  से  अधिक  उत्पादन  होने  108  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होने  का  अनुमान  है  |

 इस  वर्ष  के  अनुभव  और  इस  बात  पर  विचार  करते  हुए  कि  चालू  वर्ष  की  प्राप्तियों  में  कर  का  काफी

 बड़ा  भाग  ऐसा  जो  अपनी  इच्छा  से  घोषणा  करने  के  कारण  प्राप्त  हुआ
 मेंने  यह  मान  लिया  है  कि  निगम  और  आय  करों  में  अगले  वर्ष  केवल  20  करोड़  रुपये  की  बृद्धि  होगी  |

 मेंने  जिन  बातों  का  उल्लेख  किया  और  कई  अन्य  विविध  मदों  को  ध्यान
 में

 रखते

 करों  के  वर्तमान  स्तरों
 के  आधार  पर  अगले  वर्ष  कुल  26  17  करोड़  रुपये  की  राजस्व  प्राप्ति  और  राजस्व

 खाते से
 2407

 करोड़  रुपय ेके  व्यय  का  अनुमान  इस  राजस्व  खाते  का  अगले  वर्ष  का  210

 करोड़  रुपये  का  अधिशेष  चालू  वर्ष  के  संशोधित  अनुमान  से  72  करोड़  रुपया  कम  रहेगा  |

 पूजी  खाते  अगले  ag  के  लिये  मेने  विदेशी  ऋणों  के  460  करोड़  रुपये  रखे  जबकि  चालू
 वर्ष  में  वे  490

 करोड़  रुपये  थे
 ।  इस  में  पी०एल०  480  निधियों की  नयी  वृद्धि  का  230  करोड़

 रुपया  शामिल  नही ंहै
 ।  बाजार  ऋणों की  रकम  280  करोड़  रुपया  रखी  गयी  है  जो  चाल  वर्ष

 की
 रकम

 के  बराबर ही  चूंकि  अगले  साल  ऋणों  की  वापसी  की  रकम  काफी  बड़ी  इसलिये
 अगले  साल

 की  बाजार  ऋणों  की  86  करोड़  रुपये  की  वास्तविक  रकम  चालू साल  की  रकम से  22

 करोड़  रुपया
 कम  होगी  ।  इसलिए  मझे  आशा है  कि  रिज  बेक  से  पुरे  साल  कोई  खास  सहायता  लिये

 अगले
 साल  बाजार  से  ऋण  लेने

 का  लक्ष्य  पुरा  हों जायगा  ।  माननीय  सदस्यों को  याद  होगा कि
 पिछले  अक्टूबर महीने  के  बाद  से  हमने  आवश्यकता होने  पर  प्राप्त  होने  UR  आपातिक  )
 बाजार ऋण  जारी  किये  अब  चूंकि  अगले  साल  के  लिए  बाजार से  समेकित  रूप  से  ऋण  लेने के
 कार्यक्रम  का  प्रस्ताव  इसलिए  आवश्यकता  होने  पर  प्राप्त  किये  जाने  वाले  आपातिक  ऋणों  को

 अगले  ३  महीने की  समाप्ति  पर  बन्द  कर  दिया  जाय॑गा  ।
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 eee  tt

 छोटी  अदह  ste  antral  जमा-पत्रों  के  सम्बन्ध में  भी  चालू  साल

 प्रत्याशित  प्राप्ति
 की  तुलना  में  वास्तविक  वृद्धि  नहीं  दिखलायी

 ।  ऋणों
 की

 ऋण  और  जमा  शोषकों  की
 प्राप्तियों

 और  210  करोड़  रुपये  के  राजस्व-अधिशेष  को  हिसाब  में  लेने

 अगले
 ः

 आयोजना  और
 गैर-आयोजना

 सम्बन्धी
 कुल  पूंजी  परिव्यय  आउटलेट

 )
 के  लिए  जो  कुल  बजट-साधन  दिखायी देते  हैं  उन  की  रकम  1835  करोड़  रुपय  |

 मने  इस  बात  पर  विचार  किया है  कि  क्या  अगले  ag  के  पूंजी-परिव्यय की  उन्हीं  सीमाओं  के

 अन्दर  नहीं  रखा
 जा  जो  दृष्टिगत  साधनों

 जिनका  जिक्र  मेंने  अभी  ही  किया  निर्दिष्ट

 कर दी  हूँ  ।
 gate

 यद्यपि  अगले  वर्ष  के
 कुल  पूंजी

 परिव्यय  H—faaF 7) oucto
 पी

 ०एल०  480
 के

 ऋणों  और  ऋण  सम्बन्धी  वितरणों  का  सांकेतिक  समायोजन  एडजस्टमेंट  शामिल  नहीं

 है--चाल  भालके
 के

 स्तर
 की

 अपेक्षा  काफी  कमी  दिखायी  फिर  भी
 परियों

 को  दृष्टिगत  साधनों
 द्वारा  निर्दिष्ट  सीमाओं  के  अन्दर  ही  रखना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  यहां  एसी  कई  मद्दे  जैसे  कि

 ऋणों  की  जहां  परिव्यय  की  वृद्धि  से  बचा  नहीं  जा  सकता  ।  अगले  वह  314  करोड़

 रुपय  के  ऋणों की  वापसी  की  यह  रकम  चाल  वर्ष की  रकम से  45  करोड़  रुपया  अघिक हैं
 यद्यपि  अगले  ag  के  रक्षा-सम्बन्धी  पूंजी-परिव्यय  में  प्रायः  कोई  वृद्धि  नहीं  फिर भी  रासायनिक

 बीजों  और
 हानिकर

 जीवों  को  नष्ट  करने
 की

 दवाएं  खरीदने  और
 बांटने के  लिए

 ऋण  देने  के

 लिए  20  करोड़  रुपय  की  और  सुखा-पीड़ितों  की
 सहायता

 के  लिए  12  करोड़  रुपये  के  ऋण  देने  की

 अतिरिकत
 व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।  वित्तोय  संस्थाओं  को  अंशदान  देने की  व्यवस्था  में  भी  74  करोड़

 रुपये  की  वृद्धि  होगी ।

 आयोजना
 सम्बन्धी

 उन  योजनाओं  को  श हघ्नतापुवक  क्रियान्वित  करने के  लिए  भी  जिन  पर  काम
 हो  रहा  खच  की  व्यवस्था  करनी  खासकर  उस  स्थिति  में  जब उ  नकी  आयात  सम्बन्धी

 आवश्यकताओं  के
 लिए  विदेशी  मुद्रा की  व्यवस्था की  जा चुकी  है  ।  अगले  वह  के  लिए  जिन  महत्वपूर्ण

 वृद्धियों  का  प्रस्ताव  है  उन  में  से  कुछ  का  सम्बन्ध  बोकारों  के  इस्पात  के  कारखाने  और  परमाणु  शक्ति

 13  करोड़  रुपया  और  18  करोड़  रुपया  अधिक इनर्जी  )  से  है  जिन  के  लिए  क्रमश

 निर्धारित  किया  गया  है  ।  दूसरी  राज्यों  और  aes  राज्य  क्षेत्रों  को  ऋणों  के  रूप  में  दी  जाने

 वाली  आयोजना  सम्बन्धी  सहायता में  135  करोड़  रुपय  की  कमी  और  रेलो ंके  पूंजी-परिव्यय में  59

 करोड़  रुपय  की  कमी  कर  दी  गयी  है  ।  लेखा-जोखा  मिलाने  और  कई  विविध  मदों  को  हिसाब में

 लेने के  अगले  ष  ऋणों की  राशि के  वितरण  और  ऋणों की  अदायगी  )  को  मिलाकर

 कुल  पूंजा-परिव्यय की  राशि
 1952  करोड़  रुपया  होगी  और  इस  प्रकार  चालू  वह  की  तुलना में

 अगले

 साल  296  करोड़  रुपय  की  कमी  दिखायी  देगी

 पूंजी-परिव्यय  के
 रूप

 में
 केन्द्र

 और  राज्य  अगले  वह
 2081  करोड़  रुपया खड़े

 अर्थात  चालू  ay  के  बजट  आयोजना  परिव्यय  के  2225  करोड़  रुपये  से  144  करोड़  रुपया  कम ।
 नागालैण्ड  कप  आयोजना  को  राज्यों  की  आयोजनों  पर  926  करोड़  रुपया  और  केन्द्रीय

 आयोजना पर  1155  करोड़  रुपया  खर्चे  होगा  जहां  तक  राज्यों  परिव्यय  का  प्रदान है  505

 करोड़  रुपया  केन्द्रीय  सहायता से  दिया  जायगा
 और

 421  करोड़
 रुपया

 सम्बद्ध  राज्यों
 के

 साधनों
 से

 ।

 केन्द्रीय  आयोजनों के  लिए  189  करोड़  रुपये  तक  की  रकम  रेलों के  आन्तरिक  डाक  और
 तार

 भारतीय तेल  निगम
 आयल

 तेल
 और

 प्राकृतिक गस  आयोग
 ऐण्ड

 नेचरल
 गैस

 और
 सरकारी

 क्षेत्र  के  अन्य  प्रतिष्ठानों
 के

 साधनों
 से  प्राप्त  जिनमें  विदेशी  मुद्रा  साधन  भी  सम्मिलित  जो  सीधे  इन्हीं  के  द्वारा

 1471  करोड़  रुपये  की  बाकी  रकम के  जिसमें  राज्यों के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 का

 505  करोड़  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  को  देने  के  लिए  56  करोड़  रुपया  और  नागालैण्ड  को  देने  के

 लिए  «4  करोड़  रुपया  तथा  राजस्व  खाते  केन्द्रीय  आयोजना  के  लिए  दिया  जोने  वाला  143  करोड़

 रुपया  शामिल  बजट  में  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  ।
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 विभिन्न  शेष कों  के  आयोजना-परिव्यय  के  वितरण  में  उस  उच्च  प्राथमिकता  का  ध्यान

 रखा  गया  जो  आजकी  स्थिति  में  कृषि-विकास  के  शीघ्रਂ  फल  देने  वाले  कार्यक्रमों  और  age
 प्रायोजनाओं  को  शीघ्रता  से  पुरा  करने  के  लिए  दी  जानी  चाहिए  ।  कुछ  सीमा  अगले  वर्ष  के

 आयोजना-परिव्यय  से  चालुक़्य  की  की  तुलना  करना  इस  अर्थ  में

 भ्रामक  है  कि  किसी  भी  आयोजना  अवधि  आयोजना  में  सम्मिलित  किये  गय  परिव्यय  का  एक

 भाग  वचनबद्ध  हो  जाता है  और  अगली  आयोजना-अवधि  के  प्रारंभ  से  वहू  गर-आयोजना  परिव्यय

 समझा  जाने  लगता  ऐसा  होते  हुए  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  बजट  सम्बन्धी

 कठिनाइयों  के  कारण  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  अगले  वर्ष  आयोजना  और  गेर-आयोजना  दोनों  के

 खं  के  सम्बन्ध  में  बहुत  अधिक  सावधानी  से  काम  लिया  ary  ।  दिखायी  देनेवाले  साधनों  और  केन्द्र

 के  बजट  में  व्यय  के  लिए  की  गयी  उस  कुल  व्यवस्था  के  जिसका  में  अभी  उल्लेख  जो

 अन्तर  है  उस  पर  इसी  दृष्टि  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रचलित  शब्दावली  अगले  ae  की  सम्पूर्ण  बजट-स्थिति  का  सारांश  यह  है
 :  राजस्व  खाते  में

 210
 करोड़  रुपय

 का
 अधिशेष  पूंजी  खाते  पी  ०एल०  480

 के  ऋणों के  सांकेतिक

 योजन  को  छोड़  कुल  1952  करोड़  रुपये  का  वितरण  किया  जायगा  ।  राजस्व-अधिशेष  के

 744  करोड़  रुपय  के  देशी  और  विदेशी  छोटी  बचतों  के  135  करोड़  रुपय  के  संग्रह
 पी  ०एल'०  480  की  fer fir  में  230  करोड़  रुपये  की  नयी  जमा  44  करोड़  रुपय  की  वार्षिक

 )  जमा-पत्रों  की  370  करोड़  रुपये  की  ऋणों  की  वापसी  और  ऋण  और

 जमा
 '

 शिक्षकों  के  अन्तरगत  102  करोड़  रुपये  की  प्राप्तियों  से  पुरा  किया  जिससे  बजट  में

 कुल  117  करोड़  रुपये  का  घाटा  रहेगा  ।

 जो  कुछ  मने  पहले  कहा  है  उसे  देखते  हुए  माननीय  सदस्य  समझ  गये  होंगे  कि  मेरी  उत्कट  इच्छा

 रही  है  कि  राजस्व  खाते  के  व्यय  और  पूजी  खाते  के  परिव्यय  को  उपलब्ध  साधनों  की

 सीमा  में  रखने  की  सरल  प्रणाली  द्वारा  घाटे  से  बचा  जाय  ।  मने  इस  सम्भावना की  ओर  अधिक  से

 अधिक  ध्यान  दिया हैं  ।  राजस्व  खाते  के  व्यथ  को  कम  रखा  गया है  ।  जहां  तक  आयोजना

 सम्बन्धी  खर्चों  का  सम्बन्ध  अत्यावश्यक  और  उत्पादन कारी  विकास  के  लिए  जो  भी  आवश्यक  है
 उसके  लिए  व्यवस्था  करना  जरूरी  खासकर  खेती  और  उन  योजनाओं  के  लिए  जो  चल  रही  हैं  ।  इस

 उद्देश्य  के  साथ  संगति  बिठाने  के  लिए  आयोजना  के  खर्चों  को  भी  कम  से  कम  रखा  गया  है  ।  और  अधिक

 कमी  करने  से  खेती  की  पैदावार  में  रुकावट  आयेंगी  और  अर्थंव्यवस्था  का  विकास  खतरे  में  पड़  जायगा  |

 इस  मेरे  लिए  आवश्यक है
 कि  अतिरिक्त  साधन  जुटाकर  घाटे  को  पुरा  यह

 काम  मने  ऐसे  तरीकों  से  करने  का  यत्न  किया है
 जिनसे  कम  से  कम  गड़बड़ी  और  कठिनाई  पैदा  होती  है

 और  अधिक  से  अधिक  सरलता  सुनिश्चित  हो  जाती  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  पिछला

 बजट  पेश  करते  हुए  पूर्ववर्ती  दत्त  मंत्री  व्यवस्थित  विकास  के  लिए  आशाओं  का  उपयुक्त
 वातावरण  तैयार  करने  की  दुष्टि  करों  के  ढांचे  में  स्थायित्व  और  सरलता  लाने  के  महत्व  पर  जोर

 दिया  था  ।  पिछले  अगस्त  महीने  में  जो  अनुपूरक  बजट  पेश  किया  गया  उस  के  द्वारा  इस  प्रक्रिया  को

 एक  कदम  आगे  बढ़ाया  खासकर  आयात  शुल्कों  को  युक्तिसंगत  आधार  पर  लाने  के  लिए  ।  अतिरिकत

 साधन  जुटाने  के  उपायों  का  प्रस्ताव  करते  हुए  मने  इन  बुनियादी  उद्देश्यों  का  बहुत  ध्यान  रखा

 ऐसा  करते  हुए  मेंने  कई  परिवर्तनों  और  राहतों  का  प्रस्ताव  रख  सरलीकरण  की  इस  प्रक्रिया

 को  एक  कदम  और  आगे  ले  जाने  का  यत्न  किया  अब  में  अपने  प्रस्तावों  को  विस्तार  से  स्पष्ट  करूंगा  ।

 में  पहले  अप्रत्यक्ष  करों  को  ले  रहा हूं  और  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  सीमा-शुल्क  ड्यूटी
 को  यों  ही  छोड़  दिया  क्योंकि  उन्हें  कुछ  मही ने  पहले  ही  युक्तिसंगत  आधार  पर  लाकर  बढ़ाया
 गया  फिर  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  कुछ  चीजों  पर  लगने  वाले  उत्पादन  शुल्कों  में  वृद्धि की
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 और  यह  fad  राजस्व  में  वृद्धि  करने  के  खयाल  से  ही  बल्कि  उन  मामलों  में  खपत  को  नियंत्रित

 करने के  लिए  जहां  कठिनाइयों को  बहुत  ज्यादा  बढ़ाये  बगैर ऐसा  किया  जा  सकता है  और
 निर्यात

 i
 योग्य  वस्तुओं  के  ञ  विशेष  को  बढ़ाने के  लिए  भी

 ।  दो  नयी  अर्थात्  प्रकाशकीय

 विरंजक  पदार्थों  ब्लीचिंग  और  कृत्रिम  प्रशासकों  डिटजण्ट्स )
 पर  पहली  बार  शुल्क  लगाया  जायगा  ।

 दानेदार  चीनी  का  उत्पादन  शुल्क  प्रति  क्विंटल  28.  65  से  बढ़ाकर  37  रुपया  प्रति  क्विंटल

 कर
 दिया  जायगा

 ।  इसी  हिसाब से  खांडसारी  के  शुल्क में  भी  वृद्धि  कर
 दी

 जायगी  ।  दोनों  से

 21.  93  करोड़  रुपये  की  अतिरिकत  राजस्व-प्राप्ति  होगी  ।  यह  ठीक  है  कि  इस  शुल्क  का
 सारा  बोझ

 उपभोक्ता  पर  तो  भी  दानेदार  चीनी  के  सम्बन्ध  में  यह  भार  प्रति  किलोग्राम

 8  से  9  पैसे  ही  होगा  ।  चूंकि  आशा  है  कि  मांग  पुरी  करने  के  लिए  चीनी  काफी  परिमाण  में  मिल

 इसलिए  कुछ  ऐसी  सम्भावना भी  है  कि  शुल्क  का  सारा  बोझ  शायद  उपभोक्ता पर

 सिगार  और  सिगारटों  के  शुल्क  में  और  साथ  ही  सीगरट  व  पाइप  का  मिलावटों  )  तम्बाकू

 तथा  करने  के  काम  आने  वाले  अनिर्मित  तम्बाकू  के  शुल्वा में भी में  भी
 लगभग  25  से  30  प्रतिशत  तक  की

 वृद्धिकर  दी  जायगी  ।  इन  वृद्धियाँ  से  9.01  करोड़  रुपय  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होने  की  आशा

 इस  वृद्धि  का
 भार  कीमती  सिगरेटों  के  हुर  पके टग मा  पर  लगभग  5  पेसे  और  इनकी  बनिस्बत  सस्ते

 सिगरेटों के  हर  पेट  पर  1  से  2  पैसे  होगा  ।

 उस  डीजल  आइल  के  उत्पादन  शुल्क  जिसका  और  तरह  से  उल्लेख  न  जैसे  कि

 हलक  60  रुपये  प्रति  किलो  लिटर  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  ताकि  ्  भी  उनਂ  शुल्कों  के

 स्तर  पर  आ  जो  पेट्रोलियम  की  दुसरी  चीजों  पर  लगे  हुए  ह  ताकि  अवांछनीय  मिलावटों  से  बचा

 अनुमान है  कि  इससे  5.  35  करोड़  रुपये  की  afaftrd  प्राप्ति  होगी  ।

 कपड़े  की  उन  बारीक  किस्मों  की  खपत  कम  करने  के  जिन  के  लिए  विदेशी  रूई  की  जरूरत

 पड़ती  में  सुती  धागे  और  सुती  कपड़े  के  शुल्कों  छंटाई  के  आधार  बृद्धि  करना  चाहता हूं
 ।  मोटे

 काउंट  के  धागे  के  शुल्क  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  जहां  तक  कपड़े  का  सम्बन्ध  यह  वृद्धि
 केवल  परिष्कृत  कपड़े  के  सम्बन्ध  में  की  जैसे  कि  रेशम  सी  चिकनी

 राज्य
 ,

 न  सिकुड़ने वाली  और  अरगण्डी  जैसी  किस्मों  के  कपड़े  के  सम्बन्ध  में  ।  अनुमान  है  कि  धागे  के

 शुल्क  में  वृद्धि  होने  से
 7.  23  करोड़  रुपये  और  कपड़े  के  शुल्क  में  वृद्धि  होने  से  6.  3  करोड़  रुपय  का

 अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इसी  तरह  रेयन  और  परिम  धागे  के  शुल्कों  में  भी  थोड़ी  वृद्धि  की

 जा  रही  है  जिससे  50  लाख  रुपये  की  प्राप्ति  होंगी  ।

 कुछ  दूसरी  जसे  कि  सोडियम  सिलीकेट  और  कार्बन  डाइ-आक्साइड  के  उत्पादन  शुल्कों  में

 भी  वृद्धिकी  जा  रही  है  और  कागज  के  गत्तों  के  सम्बन्ध  में  खण्ड  प्रणाली  के  आधार  पर  दी  जानेवाली

 स्त्रियों  में  कमी  की  जा  रही  अनुमान  है  कि  इन  तीनों  मदों
 से

 1.  46  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त

 राजस्व  प्राप्त  होगा  |  प्रकाशकीय  विरंजक  पदार्थों  ब्लीचिंग  और  कृत्रिम

 प्रशासकों  के  नये  शुल्कों  से  58  लाख  रुपये  की  प्राप्ति  का  अनुमान  हैं  ।  जो i]
 छोटे-छोटे  कारखाने  मोटर  गाड़ियों  के  ठेले  बनाते  हैं  उन्हें  कुछ  राहत  देने  के  लिए  उन  ठेलों

 पर  लगने  वाला
 5

 प्रतिशत  का  मूल्यानुसार  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  जो

 ऐसे  कारखानों  में  बताये  जाते  हें  जहां  पांच  से  ज्यादा  मजदूर  काम  नहीं  करते  ।  सब  उत्पादन

 शुल्कों  के  प्रस्तावित  परिवर्तनों  से  और  साथ  प्रतिसन्तुलनकारीं  शुल्कों  में

 तदनुरूप  वृद्धि  होने  52.  86  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  प्राप्ति  जिसमें  से  राज्यों  का  हिस्सा

 10
 .

 07
 करोड़  रुपया  होगा

 ।  इस  तरह  केन्द्रीय  साधनों  में  42.  79  करोड़ रुपये  की  वृद्धि  हो
 जायगी

 ।
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 दलविन्द्र

 ञ्चमैं  प्रत्यक्ष  करों  को  लेता  व्यक्तिगत  करों  के  क्षेत्र  जिन  कुल  आमदनियों  पर  कर  नहीं

 लगता  में  उनकी  वर्तमान  सीमा  में  500  रुपये  की  वृद्धि  करना  चाहता  इसी  में  उन  मौजूदा

 ब्यक्ति कत  छूटों  में  भी  500  रुपये  की  वृद्धि  करना  चाहता हूं  जिन  पर  निवासी  व्यक्तियों

 और  अविभक्त  हिन्दु  परिवारों  को  कर  सम्बन्धी  राहत  दी  जाती  है  ।  इस

 व्यक्तियों
 के  सम्बन्ध  में  छूट  की  सीमा  3,000  रुपये  से  बढ़ाकर  3,500  अविवाहित

 व्यक्ति  को  मिलने  वाली  व्यक्तिगत  छूट  की  सीमा  2,000  रुपये  से  बढ़ाकर  2,500  रुपये  और  एक

 से  अधिक  आश्रित  बच्चे  वाले  विवाहित  व्यक्ति  को  मिलने  वाली  व्यक्तिगत  छूट  की  सीमा  4,300

 रुपये  से  बढ़ाकर  4,800  रुपय  कर  दी  जायगी  ।  इन  परिवेश नों  का  परिणाम  यह  होगा  कि  राजस्व  में

 3.  5  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  जायगी  ।  ऐसा  करने  का  मुख्य  कारण  करदाताओं  के  ऐसे  वग  को

 कुछ  राहत  देना  है  जो  इसे  पाने  का  हकदार  लेकिन  इस  व्यवस्था  से  कर  विभाग  के  अधिकारियों

 के  काम  में  भी  तेजी  आ  क्योंकि  इस  से  कर-निर्धारण  के  बहुत  से  छोट-छोट  मामलों  के  समाप्त

 हो  जाने  से  वे  अपेक्षाकृत  बड़ी-बड़ी  आमदानियों  से  कर  वसूल  करने  की  ओर  ज्यादा  और  तेजी  से

 ध्यान  दे  सकेंगे  |

 इन्हीं  कारणों  जमाਂ  की  छट  की  सीमा
 को  भी

 15,000

 रुपय  से  बढ़ाकर  25,000  रुपया  कर  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।  इस  व्यवस्था  जिन  व्यक्तियों  को

 जमा  योजना  के  अनुसार  रकम  जमा  करानी  पड़ती  है  उनकी  संख्या  1,76,000  से  घटकर

 सिफ  80,000  रह  जबकि  प्राप्तियों  में  आयकर  में  होने  वाली  2.  42  करोड़  रुपये  की

 तुल्य  वृद्धि  को  हिसाब  में  लेने  के  सिफ  7  करोड़  रुपये  की  होगी  ।  मेंने  यह  व्यवस्था

 कर  दी  है  कि  15,000  रुपये  से  25,000 रुपये  तक  की  आमदनी वालें  लोगਂ  यदि  वानिकी  जमा के
 अंतगर्त  पया  जमा  कराना  चाहेंगे  तो  ऐसा  कर  सकेंगे  और  इस  तरह  जमा  की  हुई  रकमों  पर  कर  की

 छूट  ले  जो  एक  और  छोटा  सा  परिवर्तन  में  करना  चाहता हूं  वह  यह  है  कि  आगे  70  साल

 की  उम्र  में  पहुंचने  वाले  व्यक्तियों  को  विधिक  जमा  योजना  से  निकलने  की  छूट  दी  जायं  और  इस  बात

 का  खयाल  नਂ  किया  जाय  कि  वे  पहले  वार्षिकी  जमा  योजना  के  अंतगर्त  रुपया  जसा  कराने  को  कानूनी
 तौर  पर  बाध्य  थे  या  नहीं  ।

 ये  राहतें  देने  के  सभी  अ-निगमी  करदाताओं  द्वारा  कमायी  और  बगर

 कमायी  हुई  आमदनियों  के  सम्बन्ध  में  दी  आय  कर  और  अधिभार  ॥  की  रकम

 के
 10

 प्रतिदिन  की  समान
 दर

 से  विशेष  अधिभार  स्पेशल  सरसों  )
 लगाने  का

 मेरा  प्रस्ताव  है  ।  इस  विशेष  अधिभार  से  25.  6  करोड़  रुपये  का  अतिरिकत  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 जहां  तक  दूसरे  व्यक्तिगत  करों  का  सम्बन्ध  व्यय  कर  को  हटा  लेने  का

 मेरा  प्रस्ताव  है  ।  यह  में  प्रशासनिक  कारणों  से  कर  रहा हूं  ।  इस  कर  से  बहुत  थोड़ी  सी  प्राप्ति  होती

 यानी  सिफ  60  लाख  रुपये  की  या  इसी  के  पर  इसके  मुकाबले  प्रयास  पर  जो  बोझ

 पड़ता  है  और  करदाताओं  को  जो  असुविधा  होती  है  बह  कहीं  ज्यादा  होती  में  मानता  हूं  कि

 बचत  को  अधिक  से  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  आयकर  के  स्थान  पर  व्यय-कर  को  अधिक  से  अधिक

 विशुद्ध  आर्थिक  दृष्टि  से  बहुत  ही  स्वस्थ  सिद्धान्त  है  ।  आयकर  से  हमारे  राजस्व  में  जो  प्राप्ति

 होती  है  और  व्यय  का  निर्धारण  करने  में  जो  प्रशासनिक  कठिनाइयां  होती  हैं  और  करदाताओं  को  जो

 असुविधा  होती  है  उसे  देखते  हुए  इस  अर्थात  आयकर  के  स्थान  पर  व्यय-कर  को  अभी  किसी

 बड़े  पेमाने  पर  लागू  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दान  कर  की  दरों  में  परिवर्तन  करने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव  ताकि  वे  और  भी

 Ha  सम्पत्ति  शुल्क  की  दरों  के  स्तर पर  आ  जायें  ।  इस  प्रक्रिया

 दानਂ
 के  मूल्य  के  विभिन्न  खण्डों  पर  लगू  होने  वाली  दरों  में  भी  केसा  का  Sul  ही  इस  तरह  छूट  की
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 सीमा  5,000  रुपये  से  बढ़ाकर  10,000  रुपये  की  जा  रही  10,000  रुपये  से  25,000  रुपये  तक

 के  खण्ड की  दर  8  प्रतिशत से  घटाकर  5 प्रतिशत  की  जा  रही है  और  15,00,000  रुपये

 बाद  के  खण्डों  की  दरें  विभिन्न  प्रतिशतों  के  हिसाब  से  घटायी  जा  रही  लेकिन  शत  की

 मौजूदा  अधिकतम  सीमान्त  दर  में  कोई  परिवर्तन नहीं  होगा  पर  यह  15
 लाख  रुपये से

 ऊपर  के  खण्ड  पर  लाग  होगी  ।  कई  वर्ष  तक  एक  आदाता  यानी  दान  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्ति  को

 दिये  गये  दानों  के  राशि करण  )  के  उपबन्ध  को  हटा  देने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव  इस

 उपबन्ध  का  उद्देश्य  अपेक्षाकृत  ऊची  दरों  पर  मुत  सम्पत्ति  शुल्क  और  दान  कर  देने  से  बचने  को  रोकना

 था  ।  लेकिन यह  ऐसी  व्यवस्था है  जिसकी  व्यावहारिक  उपयोगिता  सिद्ध  नहीं  खासकर  उस

 स्थिति  में  जब  प्रयास  और  करदाताओं  के  समय  और  असुविधा  का  हिसाब  लगाया  जाय  ।  लेकिन

 कुछ  सीमा  तक  इस  व्यवस्था  की  कमी  पुरी  करने  के  मूत  सम्पत्ति  शुल्क  अधिनियम  में  संशोधन

 में  यह  व्यवस्था  करना  चाहता  हूं
 कि

 जो  दान  मृत्यू  से  दो  वर्ष  के  अन्दर  दिये  गये  होंगे  उन्हें

 सम्पत्ति  का  अंश  समझा  अभी  यह  अवधि  एक  वर्ष  मेंने  इस  अवसर  पर  मुत  सम्पत्ति  शुल्क

 के  कुछ  मध्यवर्त्ती खण्डों  की  दरों  में  भी  वृद्धि की  जैसे कि  लाख  रुपये  से
 2  लाख  रुपये तक  8

 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  10  sh  लाख  रुपये  से  5  लाख  रुपये तक  15  प्रतिशत से  बढ़ाकर  25

 प्रतिशत  और  5  लाख  रुपये  से  10  लाख  रुपये तक  25  प्रति  दात  से  बढ़ाकर  30  प्रतिश्त कर  दी  है  |
 दान

 कर  में  परिवेश न  होने  से  राजस्व में  1.  71  करोड़  रुपये  की  कमी  जब  कि  मुत  सम्पत्ति शुल्क
 जो  राज्यों  को  प्राप्त  परिवेश  नों  से लगभग  70  लाख  रुपये  का  अतिरिकत  राजस्व  प्राप्त  होंगा  |

 मृत  सम्पत्ति  शुल्क  में  एक  ate  परिवर्तन  करने  का  मेरा  विचार  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  याद

 होगा  कि  मेरे  पुवंवर्तो  वित्त  मंत्री  ने  इस  सभा  को  आश्वासन  दिया  था  कि  देश  की  सीमाओं  की  रक्षा
 का  काम  करते  हुए  मारे  जाने  वाले  पुलिस  दल  के  सिपाहियों  की  सम्पत्ति  को  भी  उसी  प्रकार  छूट  दी

 जिस  प्रकार  सशस्त्र  सेना  के  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  दी  जाती  मेंने  इस  बारे  में  व्यवस्था

 कर  दी  मेरा  खयाल
 है

 कि  देश-रक्षा  के  काय  में  पुलिस  दल  के  कर्मचारियों  ने  जिस  साहस  और
 संकल्प  का  परिचय  दिया  यह  उसकी  स्वीकृति  यद्यपि  थोड़ी  ही  ।

 अन्त  में  व्यक्तिगत  करों  में  किये  जाने  वाले  एक  परिवर्तन  का  उल्लेख  करना  जो

 निगम  करों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  प्रस्तावों  के  विषय-प्रवेश  के  रूप  में  होगा  ।  माननीय  सदस्यों  को
 मालूम

 है  कि  इस  समय  जब  सामान्य  देयर  के  किसी  मालिक  को  बोनस  शेयर  दिया  जाता  तो  उसे  होने
 वाले  सांकेतिक  पूजीगत  लाभ  केपिटल  पर  आयकर  लग  सकता  इस  व्यवस्था  को
 समाप्त  करने  और  इस  की  जगह  यह  व्यवस्था  करने  का  मेरा  विचार  है  कि  कर  सम्बन्धी  देनदारी  तभी

 पदा  होगी  जब  पूंजीगत  लाभ  वास्तव  में  प्राप्त  होगा  ।  इस  व्यवस्था  से  राजस्व  में  7  लाख

 रुपये  की  कमी  होने  का  अनुमान  है  ।

 अब  में  निगम  करों  को  लेता हूं  ।  व्यक्तिगत  करों  की  तरह  यहां
 कुछ  राहतें  देने  का  मेरा  विचार  जिन्हें  में  विकास  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  के  निर्माण  के  लिए
 जरूरी  समझता हूं

 ।  इसके  साथ  निगम  आमदनियों  पर  लगने  वाले  करों  की
 सामान्य  दरों  में  लगभग  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  अब  में  इन  प्रस्तावों  का

 कुछ  विस्तार  से  स्पष्टीकरण  करूंगा  ।

 ट
 देशी  कम्पनियों  उनके  द्वारा  जारी  किये  गये  बोनस  दायरों  की  रकम

 आधार पर  12.  5  प्रतिशत  की  दर  से  लगने  वाले  मौजूदा  कर  को  समाप्त  कर  दिया  जायगा  ।
 इससे  राजस्वਂ  में  केवलਂ  9  लाख  रुपये  की  कभी  होगी  |

 इस  उन
 कम्पनियों  पर

 लगने  वाला  7.  5  प्रतिशत का  शि
 जिन  पर  ag  लग  सकता  आम  तौर  पर  पिछले  वर्ष  घोषित  किये  गये  या  बांट  गये  लाभांश  की
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 रकम  पर  लग  सकता  अब  यह  व्यवस्था  करने  HT  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  यह  सामान्य

 पूंजी  पर  घोषित  किये  गय  या  बांटे  गये  लाभांश  के  केवल  उस  भाग  पर  लग  जो  चुकता  सामान्य

 पूंजी  के  प्रतिशत  से  अधिक  हो  ।  इससे  राजस्व  में  4.  8  करोड़  रुपये  की  कमी  होने  का  अनुमान  है  ।

 कम्पनी  अधिकर  1964  में  दी  गयी  अधिकर  की  40  प्रतिशत  की  मौजूदा

 दर  को  घटा  कर  35  प्रतिशत  करने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव  अनुमान  है  कि  इससे  राजस्व  में  2.  5

 करोड़  रुपये  की  कमी  होगी  ।

 जैसाकि  पहले  बताया  जा  चुका  इसी  के  साथ  कम्पनियों  पर  लगने  वाले  बुनियादी  निगम

 कर की  प्रभावी  दरों  को  बढ़ाने  का  मेरा  प्रस्ताव  इस  जीवन-बीमा  सम्बन्धी

 कारबार  से  होने  वाले  लाभ  पर  लगने  वाले  कर  की  दर  को  47.  प्रतिश्त  से  बढ़ाकर  52.  5

 दात  किया  जायगा  |  ऐसी  देशी  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  जिनमें  जनता  के  काफी

 शयर हों  और  जिनकी  कुल  आमदनी  25,000 रुपये  से  अधिक  न
 कर

 की  दर
 42.  5  प्रतिशत

 सें
 बढ़ा  कर  और  इनमें  से  जिनकी  आमदनी  और  अधिक  होगी  उनके  कर  की  दर  50  प्रतिशत

 से  बढ़ा  कर  की  जा  रही  अधि-नियंत्रित  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में

 मौजूदा  सामान्य  दर  को  60  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  65  और  औद्योगिक  कम्पनियों  की

 पहले  दस  लाख  रुपये  की  आमदनी  पर  लगने  वाले  कर  की  रियायती  दर  को  50  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर

 प्रतिशत  किया  जा  रहा  विदेशी  कम्पनियों  के  बारे  कुछ  स्वीकृत  करारों  के

 शुल्क  और  तकनीकी  सेवा  शुल्क  पर  लगने  वाले
 कर

 की  प्रभावी दर  वही  रहेगी

 जो  आब  अर्थात्  50  afer  उनकी  दुसरी  आमदनियों  पर  70  प्रतिशत  को  दर  से  कर

 जबकि  इस  समय  65  प्रतिशत  की  दर  से  लगता  इसी  हमारे  उद्योगों  कों  राजस्व

 सम्बन्धी  कुछ  प्रोत्साहन  देने  की  जरुरत  ताकि  वे  aa-faareratrat  देशों  को  तकनीकी  जानकारी

 और  तकनीकी  सेवाएं  उपलब्ध  करने  के  लिए  उत्साहित  हों  ।  इस  लिए  किसी  भारतीय  कम्पनी

 उसके  द्वारा  उपलब्ध  की  गयी  तकनीकी  जानकारी  या  तकनीकी  सेवा  के  दिये  गये  शेयरों

 किसी  विदेशी  कम्पनी  से  प्राप्त  लाभांश  के  सम्बन्ध  में  कर  की  रियायती  दर  की  व्यवस्था  करने  का

 मेरा प्रस्ताव  यह  रियायती  दर  होगी  ।  इसी  प्रकार  तकनीकी  जानकारी  और  तकनीकी

 सेवाएं  उपलब्ध  करने  पर  किसी  भारतीय  कम्पनी  को  किसी  विदेशी  कम्पनी  से  प्राप्त

 शुल्कों  आदि  के  सम्बन्ध  में  भी  25  प्रतिशत  की  रियायती  दर  से  कर  निगम  करों  की  बुनियादी

 दरों  में  परिवर्तन  करने  से  राजस्व  अधिकर  के  अन्तरगत  होने  वाली  5.  6  करोड़  रुपये

 की  कमी  को  हिसाब  में  लेते  43.  46  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होने  का  अनुमान

 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  इस  समय  हमारे  पास  प्राथमिकता-प्राप्त  उद्योगों  की

 अलग  अनुसूचियों  एक  वह  जिसमें  शामिल  उद्योगों  को  35  प्रतिशत  की  अपेक्षाकृत  ऊंची  दर  से

 विकास  छूट  प्राप्त  करने  का  अधिकार  मिल  जाता  है  और  दूसरी  वह  जिसके  अनुसार  बुनियादी  निगम

 करों  के  सम्बन्ध  में  रियायत  मिलती  है  ।  विकास  छट  के  प्रयोजन  के  प्राथमिकता-प्राप्त  उद्योगों  की

 सुची  में  अखबारी  कागज  और  छपाई  की  महीनों  के  इन  dia  और  उद्योगों  को  शामिल

 इस  सुची  को  बढ़ाने  का  मेरा  प्रस्ताव  कर  की  दर  में  रियायत  के  प्रयोजन  के  लिए  भी  वही  सुची

 लागू  होंगी  ।  लेकिन  सरलता  लाने  के  उद्देश्य  रियायत  के  स्वरूप  में  परिवर्तन  करने  का  मेरा  प्रस्ताव

 इस  समय  कम्पनियों  प्राथमिकता-प्राप्त  उद्योगों  से  होने  वाली  उनकी  आमदनी  के  सम्बन्ध

 में  आयकर  और  अधिकर  में  विशेष  छूट  दी  जाती  है  ।  इसके  स्थान  सम्बद्ध  कम्पनियों  की  कुल

 करयोग्य  आमदनी  का  हिसाब  लगाते  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  से  हुए  लाभ  में
 सीधे  8

 प्रतिशत  की  कमी  कर  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।  छूट  देने  के  इस  सीधे  तरीके  कर  सम्बन्धी  देनदारी

 का  हिसाब  लगाने  का  काम  काफी  सरल  हो  जाना  चाहिये  ।
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 इस  समय  जो  वास्तविक  विकास  छूट  दी  जाती  है  उसके  75  प्रतिशत  भाग  का  प्रसारित  निधि

 में  डाला  जाना  जरूरी  जहाजरानी  उद्योग  के  सम्बन्ध  इस  भाग  को

 घटा  कर  o afaata  कर  देने  का  मे  रा प्रस्ताव  ताकि  इस  उद्योग  जहां  लाभ  का  स्तर  अपेक्षाकृत

 नीचा  नयी  पूंजी  लगाये  जाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ।

 हमारे  चाय  बागानों  के  विस्तार  और  नवीकरण  के  लिए  और  भी  प्रोत्साहन  देने  के  विकास

 छूट  देने  के  बारे  में  कानून  के  मौजूदा  उपबन्धों  को  उदार  बनाने  का  मेरा

 प्रस्ताव  सबसे  नये  पौधे  लगाने  के  लिए  विकास  छूट  की  मौजूदा  दर  जो  पौधे  लगाने  की

 वास्तविक  लागत  का  40  प्रतिशत  बढ़ा  कर  50  प्रतिशत  कर  दिया  जायगा  और  फिर  से  रोपने

 )  के  सम्बन्ध में  उसे  20  प्रतिशत से  बढ़ाकर  30  प्रतिशत कर  दिया  जायगा  ।
 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  छूट  दो  दौरों  में  दी  उस  वर्ष  के  बाद  के  वह  के  जब  पौध  लगाने

 या  उन्हें  फिर  से  रोपने  के  लिए  जमीन  तैयार  की  गयी  उस  वर्ष  तक  किये  गये  खच  के  आधार  पर
 दी  जाय  और  बाकी  चौथे  वर्ष  के  लिए  ।  यह  व्यवस्था  मौजूदा  व्यवस्था  का  स्थान  ले  लेगी

 अंतगर्त  सारी छूट  केवल  चौथे  वर्ष के  लिए  दी  जाती है  ।

 संयंत्र  और  मशीनों  आदि  के  सम्बन्ध  में  दिये  जा  सकने  वाले  मूल् यह् लास
 की  दर-सुची  बहुत  ही  पेचीदा  बन  गयी है  ।  हाल  की  घटनाओं  को  देखते

 स्थिति  की  समीक्षा  करना  और  उपयुक्त  fads  करना  जरूरी  हो  गया  ताकि  यह  सूची
 संगत  हो  जाय  और  सरल  भी  ।  इस  लिए  अगले  कुछ  महीनों  में  इस  सम्बन्ध  में  पुरी  छानबीन  शुरू
 कर  देने  का  मेरा  विचार  इस  समीक्षा  के  बागान  श्रमिक  आवासन  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 ग्रुप  आन  प्लांटेशन  लेबर  की  सिफारिशों  का  भी  ध्यान  रखा  जायगा  ।  इसी

 यह  व्यवस्था  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  संयंत्र  और  मशीनों  की  छोटी-छोटी  मदों  जिनकी  कीमत

 750  रुपया  प्रति  एकक  से  अधिक  न  पूरी  लागत  का  मूल् यह् लास  एक  वर्ष  में  घटाने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।  नियोजकों  ढारा  बनायी  गयी  नयी  इमारतों  के  सम्बन्ध  जिनमें  7,  500  रुपये  तक  वार्षिक

 पारिश्रमिक  पाने  वाले  कमंचारी  रहते  हों  या  उनका  उपयोग  करते  20  प्रतिशत  का  प्रारम्भिक

 मुल् यह् लास  घटाने  की  अनुमति  देने  का  भी
 मेरा  प्रस्ताव

 |  इस  समय  केवल  उन  इमारतों  के  सम्बन्ध  में

 इसकी  अनुमति  जिनमें  200  रुपय  मासिक  तक  पारिश्रमिक  पाने  वाले  कर्मचारी  रहते  हों  या  उनका

 उपयोग  करते  हो ं।

 इस  समय  जब  विकास  छट  दी  जाती  तो  यह  जरूरी  होता  है  कि  सम्बद्ध  संयंत्र  और

 आठ  ag  अवधि  के  लिए  करदाता  के  अधिकार  में  ऐसा  न  होने  दी  गयी  छूट  वापस

 ली  जा  सकती  है  ।  लेकिन  यदि  इस  प्रकार  के  संयंत्र  का  कम्पनियों  के  एकीकरण  के  दौरानਂ
 किया  जाता  जिसमें  सहायक  कम्पनी  का  मूल  कम्पनी  में  विलय  होना  शामिल  तो

 विकास  छूट  वापस  नहीं  ली  जाती  ।  इसके  साथ  ad  यह  है  कि  विलय  होने  वाली  सहायक
 कम्पनी  भारतीय  कम्पनी  हो  ।  मझे  विदेशी  सहायक  कम्पनियों  को  यह  रियायत  न  देने  का  कोई
 औचित्य  दिखायी  नहीं  क्योंकि  इससे  इन  कम्पनियों  के  मूल  कम्पनियों  में  विलय  होने  के  रास्ते  में
 रुकावट  पड़ती  है  ।  इस  अयोग्यता  को  समाप्त  कर  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  |

 इस  उन  स्वीकृत  वित्तीय  निगमों  जो  भारत  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  लम्बी
 अवधि  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  का  काम  करती  अपने  लाभ  का  हिसाब  लगाते  अपनी

 कुलਂ  आमदनी  के  10  प्रतिशत  भाग  के  बराबर  की  कटौती  करने  का  अधिकार  है  जिसे  विशेष  प्रसारित
 निधि  खाते

 में
 डाला  जाता  इस  उद्देश्य से  कि  अपेक्षाकृत  छोटे  वित्तीय  निगम  अपने  वित्तीय  साधनों

 का  निर्माण  तेजी  से  कर  उन  निगमों  के  सम्बन्ध  जिनकी  चुकता  पंजी  3  करोड़  रुपय  से  अधिक
 न  कटौती  की  दर  को  कुल  पूंजी  के  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  25  प्रतिशत  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  हैं  ।
 इससे

 be
 उनਂ  वित्तीय  निगमों  को  लाभ  जो  प्रादेशिक  आधार  पर  औद्योगिक  विकास  को

 बढ़ावा दे  रहे  हें  ।
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 अधि-नियंत्रित  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  मेरा

 प्रस्ताव  है  यह  निर्धारित  करने के  लिए  कि  किस  कम्पनी  को  aifa-faa faa  समझा

 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  इनमें  से  उन  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  जो  मुख्यत  :  कुछ  खास  वस्तुओं

 के  निर्माण  जहाज  बनाने  के  काम  में  लगी  इस  शत  कि  उनमें  जनता  के  पर्याप्त

 योअर  पूर्ण  समझ  लिया  यदि  उनके  50  प्रतिशत  सामान्य  aay  की  जेसा
 soma

 कि  अभी  कन आ हं ला  40  प्रतिशत  wa  शेयर  पब्लिक  कारपोरेशनों  ओर  जनता  के

 पास  उन  कम्पनियों  मुख्यतः  जो  जहाज  बनाने  के  काम  में  लगी  हुई  इस

 बात  के  लिए  मजबूर  नहीं  fear  जायगा  कि  व  सांविधिक  प्रतिशत  तक  अपने  लाभ  का

 वितरण  कर  दे  ।  उन  कम्पनियों  के  लिए  जो  आंशिक  रूप  से  वस्तुओं  के  निर्माण  में

 =
 लगी  यह  जरूरी  नहीं  @  ्य  faq  इन  कार्यों  से  होने  वाले  अपने  लाभ  का  atfaa.a  वितरण

 अन्त  इस  समय  किसी  अधि-नियंत्रित  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  कुछ  किस्मों  के  खर्चों

 के  aEAeY  कर  देनदारियों  को  निर्धारित  करने  के  प्रयोजन  छूट  नहीं  दी  जाती  |

 लेकिन  मुझे  एशा  कोई  कारण  दिखायी  नहीं  देता  कि  इस  प्रकार  की  कम्पनी  की  बेटी  जा  सकने

 वाली  आमदानी  का  हिसाब  लगाते  समय  इस  प्रकार  के  व्यय  को  घटाया  क्यों  नहीं  जानता  चाहिए  ।

 इसके  लिए  व्यवस्था  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  |

 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है
 कि  राष्ट्रीय  रक्षा  प्रेषण  योजना  के  सम्बन्ध  में  राजस्व

 सम्बन्धी  कुछ  रियायतें  पहले  ही  दीਂ  जा  चुकी  ह्म  इस  इस  योजना  के  अंतगर्त  प्राप्त

 बेक  पत्रों  की  खरीद  से  होने  वालेਂ  पूंजीगत  लाभ  पर  उसी  रियायती  दर  से  कर

 लग  सकेगा  जोਂ  लम्बी  अवधि के  पूंजीगत  लाभों  पर  लागू  होती  भले  ही  धारक  द्वारा

 इन  शेयरों  उनके  प्राप्त  करने  की  तारीख  से  लेकर  12  महीने  तक  की  अवधि  के

 अन्दर-अन्दर  अन्तरित  कर  दिया  हो  ।  यदि  कोई  अनिवासी  इस  योजना

 के  अधीन  प्रेषण  (  रेमिटेंस  )  करके  भारत  में  किसी  निवासी  को  विदेशी  मुद्रा  का  दान

 तो  उप  पर  द।न-कर  नहीं  लगेगा  ।  मेंने  race  अधिनियमों  में  इन  रियायतों  के

 लिए  व्यवस्था  कर  दी  है  ।

 छोटी  बचतों  को  बढावा  देने  के  सरकारी  प्रतिभूतियों
 में  लगायी  जानेवाली  थोड़ी

 पूंजी  के  सम्बन्ध  उदगम  स्थान  पर  ही  कर  की  कटौती  करने  की  आवश्यकता  कुछ

 दातों  के  समाप्त  कर  दिया  जायगा  ।  इसी  भारती८  राज्य  बंक  की  मौत  जारी

 किये  जाने  वाले  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  की  नयी  श्रंखलाओं  पर  मिलने  वालेਂ  ब्याज

 के  सम्बन्ध  में  भी  वही  शरीयत  दी  जो  राष्ट्रीय  बचत पत्रों
 की  मौजूदा  श्रृंखलाओं  के

 सम्बन्ध  में  दी  जाती  है  ।  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  के  यूनिटों  से  होने  वाली  आमदनी  के

 सम्बन्ध  1,000  रुपये  तक  की  आमदनी  सभी  करदाताओं  के  मामले  चाहे  उनकी

 gid  आमदनी  की  रकम  कुछ  भी  कर-निर्धारण  के  प्रयोजन  के  लिए  कुल  आमदनी  में
 दा

 मिल
 पल  ह

 नहीं  कि  यो  है  लगा  |  सरलता  होने  के  यूनिट  ट्रस्ट में  पूंजी  लगाने  के  लिए  भी

 पहले  से  अधिक  बढ़ावा  मिलेगा  |

 अन्त  में  कूछ  और  परिवर्तनों  का  उल्लेख  करना  जो  मेंने  सरलता  लाने  या

 a
 पहले  से  अच्छे  प्रशासन  के  लिए  प्रस्तावित  किये  श  ।  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  करदाताओं  की

 कूल  आमदनी  को  उसके  सबसे  निकट  के  दस  रुपये  के  गणित  तक  gaia  किया  जा  ना

 के चाहिए  और  जुर्माने  और  वापसी  आदि  की  रकम  को  निकटतम  एक  रुपये

 गणित  तक  पूर्णांक  किया  जाना  चाहिए  |  उपभोग  पर  नियंत्रण  लगाने  के  उद्देश्य

 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  व्यापार  या  ब्यवसौय  के  प्रयोजन  के  लिए  ली  गयी  मोटरकारों  के  मूल् यह् लाव

 का  हिसाब  लगाते  समय  25,000  रुपये  से  अधिक  के  क्रय-मूल्य को  हिसाब
 में  नहीं  लिया  जायगा

 3820



 9  1887  सामान्य  1966-67

 ——

 नन  3  अनुसार  faa  लोगों  पर  उद्गम  स्थान  पर  ही  कर  की  रकम  काट  लेने  की  जिम्मेदारी

 इन  जिम्मेदारियों  की  पूर्ति  में  चूक  हो  जाने  चूक  की  अवधि  के  लिए  6
 प्रतिशत

 6, 3d arias ~n
 की  सामान्य  दर  से  ब्याज  लिया  जायगा  एक  अन्य  संशोधन  का  धर्मा  न्यासों

 और  संस्थाओं  की  आय  की  आयकर  से  मुक्त  करने  से
 है  यह  व्यवस्था

 की  ह थ  रही  ह  कि  यदि  किसी  धर्मार्थ  न्यास  या  प्रतिष्ठान  की  आमदानी  या  सम्पत्ति  के

 किसी  भाग  का  उपयोग  या  विनियोग  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  उन  जिनका  उस  न्यास
 xr

 या  प्रतिष्ठान  के  उसके  निर्माता  या
 महत्वपूर्ण

 अंशदान  के  रूप  में  नि DS?

 का  सम्बन्ध  या
 उनके

 सम्बन्धियों
 के

 लाभ  के  लिये  किया  तो  वह  न्यास  या  संस्था  छूट
 का  अधिकार  खो  बैठेगा  |

 तंक
 मेंने  जिन  कर-प्रस्त.वों  का

 उल्लेख  किया हैं  उनके  प्रभाव  का  सारांश  बताने

 से  पहले  में  दो  प्रस्ताव  रखना  चाहुंगा  जिनका  उद्देश  राज्यों  के  लाभ  के  लिए  रोधन  जुटाना
 ~~

 @  |  पहला  ard  राज्यीय  बिक्री  पर  लगने  वाले  केन्द्रीय  बिक्री  कर  की  दर  को  2

 दात  से  प्रतिशत  करने  के  सम्बन्ध
 में  है

 ।  यह  1  1966 से  लागू  होंगा  ।  i  afer
 से  राज्यों

 को  पूरे  वर्ष
 में

 19  करोड़  रुपये की
 और  1966-67  में  9.  5  करोड़  रुपये  की  afy-

 1  1966  से  लागू  होंगी
 और  चूंकि  एक रिक्त  राजस्व-प्राप्ति

 होंगी
 ।  चूंकि  नयी  दरें

 तिमाही  में
 वसूल

 की  जानें ने  वाली  अगली  तिमाही  में
 वसुल  की  जाती  इसलिए  अगले

 वित्तीय  aq  में  केवल  दो  तिमाहियों  में  अतिरिक्त  प्राप्तियां  होंगी  इसी
 संघीय

 राज्य

 क्षेत्रों
 में  होने  वाली  वसूलीया ँमें

 जो  भारत  की
 समेकित

 निधि  का  अंग  होती  पूरे  वर्ष

 में  1  करोड़  रुपये की  और  1966-67  में  50  लाख  रुपये की  वृद्धि  होगी ।

 दूसरा  प्रस्ताव  यह  है
 कि  जिन  वस्तुओं  को  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  या  वाणिज्य  की  दृष्टि  से

 विशेष  महत्व  की  वस्तुएं  घोषित  fatter  है  उनके  बिक्रीकर  की  निर्धारित  उच्चतम  सीमा
 क  2  प्रतिशत से

 बढ़ाकर  प्रतिशत
 कर

 feat  यह  एक  अनुज्ञात्मक  संशोधन

 ke
 eo  और  इससे  राज्यों  fe  वे  as

 सुर्ती
 भाग  चमड़े  और  लोहे  और

 eM,  जूट  और  तेलहनों  पर  स्थानीय  बिक्री  कर  की  दरों  को  3
 प्रतिश्त

 तंक  रक  उच्चतम

 सीमा  के  अन्दर  फिर  से  निर्धारित  करने  का  अधिकार  प्राप्त  हो  जायेगा  ।  यदि  सभी  राज्य

 अपने  स्थानीय  बिक्री  कर  की  दर  को  1
 1966

 की  उल्लिखित  तारीख  से  3  प्रतिशत

 की  अनुज्ञात्मक  उच्चतम
 सीमा  तक  निर्धारित  कर  तो  इससे  उनकों  अगले  faa  वर्ष  में

 7.5  करोड़  रुपये
 अतिरिकत

 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।
 लेकिन  पुरे  वर्ष  में  a  अतिरिक्त

 राजस्व  के  रूप में  15  करोड़  रुपये की  प्राप्ति  होंगी  ।

 अब  में  अपने  बजट  प्रस्तावों
 के  प्रभाव

 का  सारांश  उत्पादन  शुल्कों  के  प्रस्तावित

 परिवर्तनों  से  52.86  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  प्राप्ति  जिसमें  से  राज्यों  के

 fe की  रकम  10.07  करोड़  रुपया
 होंगी

 |
 इस

 केन्द्रीय  बजट  में  42.  79  करोड़

 की  वृद्धि  होंगी  ।
 व्यक्तिगत

 करों  में  किये  गये  परिवर्तनों  के  वास्तविक  प्रभाव के  रूप  में  राजस्व
 में  22.14  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होंगी  निगम  करों  लाभांश

 कर  और  अधिकर  के  सम्बन्ध  में  दीं  गयी  रियायतों  और  बोनस

 शेयरों
 पर  लगने  वाले  कर  की  समाप्ति  को  हिसाब  में  लेने  के  राजस्व  में  36.

 07  करोड़
 रुपये  की  अतिरिक्त

 प्राप्ति
 होगी  ।

 अन्तर्राज्यीय
 बिक्री  करों  के  जिन  परिवर्तनों  का  मेंने  जिक्र

 किया  उनसे  केन्द्र  कों  50  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त  राजस्व-प्राप्ति
 होंगी

 |  इस  कर

 सम्बन्धी  मेरे
 प्रस्तावों

 राजस्व  के  रूप  कूल  101.  51  करोड़  रुपये  की
 अतिरिकत

 प्राप्ति

 होगी  ।  पूंजी  खाते  में  ,  वार्षिकी  जमा
 पत्रों  से  होने

 वाली  प्राप्ति में  9.  39  करोड़  रुपये  की  कभी

 होगी  ।  इस  117  करोड़  रुपये  के  घाटे  को  कम  करने  के  92  करोड़  के  कुल
 अतिरिक्त  साधन  प्राप्त  जिससे

 सब
 मिलाकर  25  करोड़  रुपये की  कमी  रह  जायगी  |
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 [att  सचिन्द्र  चौधरी

 माननीय
 सदस्यों

 का  ध्यान  इस  बात  क  ओर  जापा  कि  जिन  परिवर्तनों  के

 लिए  मने  प्रस्ताव  किये  हू  उनसे  राज्यों
 के

 साधनों  में  भी
 काफी  ge  तक  वृद्घि  होगी  ।  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्कों
 में  से  उनके  हिस्से  के  10.  07  करोड़  रुपये  और  मृत  सम्पत्ति  शुल्क के  सम्बन्ध

 में  69  लाख  रुपय  की  अतिरिकत  प्राप्ति  के  बिक्री  कर  के  सम्बन्ध  में  मेंने

 जिन  दो  परिवर्तनों  का  प्रस्ताव  किया  है  उनसे  उन्हें  पुरे  एक  वर्ष  में  34  करोड़  रुपये  की

 प्राप्ति  होगी  ।

 अन्त  म॑  य  ह  कहना  चाहुंगा  कि  इस  बात
 को

 में  अच्छी  तरह  से  समझता
 हूं

 कि  परिस्थितियों

 से  बाध्य  हॉकर  मुझे  बड़े  पैमाने  पर  अतिरिक्त  साधन  जुटाने के
 प्रस्ताव  करने

 पड़े
 बजट  सम्बन्धी

 जिस  आधारभूत  स्थिति के  साथ  चालू  वित्त-वर्ष  का
 अन्त  हों

 रहा
 वह  स्वयं  बहुत  सन्तोषजनक

 नहीं  tl  केवल  इसी  बात  से  आयोजना  और  गैर-आयोजना  दोनो ंके  खर्चे  पर  अधिक  से  अधिक

 नियंत्रण
 रखने  की  आवश्यकता

 हुई  इसके
 साथ  ही  विकास  और

 सुखा पीड़ितों
 की

 सहायता
 के  सम्बन्ध  में  भी  न्यूनतम  आवश्यकताएं

 ह  जिनकी  उपेक्षा
 करना

 खतरे  से  खाली  न  होंगा ।

 फिर  अतिरिक्त  भार  को  बांटने  न  इस  बात  का  यत्न
 ।

 किया
 ह

 कि  इसका  प्रभाव

 समाज  के  विभिन्न  वर्गों  पर
 न्यायोचित

 रूप  से  पड़े  और  ज्यादा  बोझ  वहां  पड़े  जहां  उसे  अच्छी

 तरह से  उठाया  जा  सकता  है
 ।  मेंने  बहुत  सी  राहतों  और  परिवर्तनों

 का
 भीਂ

 प्रस्ताव  किया

 जिनका  उद्देश्य
 कर  के  ढांचे  को  काफी

 बनना  है
 और  मुझे  आदा  व्यवस्थित

 विकास
 के
 के  लिए  पहल ेसे  अच्छा  वातावरण  तेयार  हों  सकेगा ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  को

 भी  समझेंगे  कि  अपने  बजट  प्रस्ताव  पेश  करते  हुए  मेंने
 अरे-व्यवस्था  में

 स्थिरता
 लाने  की

 आवश्यकता  को  स्पष्ट  रूप  से  ध्यान  में  रखा है  |  इस  उद्देश्य  की  पूति  के
 लिए  मुझे  चाहिए तो

 यह  था  कि  घाटे  क  वित्त-व्यवस्था
 से  बिल्कुल

 बचता  और  बजट  में  कूछ  अधिशेष  की  व्यवस्था  करता  |

 यदि  मेंने  25  करोड़  रुपये  के  घाटे  को  यों  ही  छोड़  दिया  तो  इसका  कारण  मेरा

 यह  ८  विश्वास  है  कि
 और  अधिक  मात्रा  में  साधन  जुटाने  से  उद्देश्य  gy  विफल  हो

 क्योंकि  इससे  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  और
 आत्मविश्वास

 को
 फिर

 से  जगाने  जिनकी  इस

 समय
 age

 अधिक  आवश्यकता  बाधा  पड़ेगी  |  में  बजट  पेश  करने  का  अपना

 यह  कार्य  आप  और  इस  सम्मानित  सभा
 के

 आशा  की  इस  भावना  में  सम्मिलित  हुए

 बिना  पुरा  नहीं  कर  सकता  कि
 हम  सब  एक साथ  हं  और

 अपने
 राजस्व

 सम्बन्धी
 वातावरण

 को  पहले से  अ कच्छा  बनाने  के
 लिए  दृढ़संकल्प

 z  |  में  अपने  देश  के  प्रत्येक  नागरिक
 ष

 को--वहं  जीवन  के  चाहे  fee;  क्षेत्र  में  चाहे खेत  में  या
 खलिहान

 कारखाने  में  था  कमंशालां

 दफ्तर  में  या  संसद  में--रम्भी
 aTTA ca) —

 क  आमंत्रित  करता
 हूं  कि  वहू  - ive)

 सभा  के  हम  सेब  लोगों

 के  एसे
 भारत  का  निर्माण  करने  में

 मिलजुल  कर  हाथ  जो  पहले  से  अधिक  समृद्ध

 और  सुखी  हो  और  वास्तविक  रूप  में  भय  और  अभाव
 से  मुक्त  हों  ।

 वित्त  1966

 FINANCE  BILL,  1966

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  at  1966-67 वित्त  मंत्री  सचिन्द्र  चौधरी )  :
 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की

 वित्तीय
 प्र स्थापनाओं  को  क्रियान्वित  करने  वालेਂ  विधेयक  को

 पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति दी  जाय  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
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 28  1966  वित्त  1966

 वित्तीय  वर्ष  1966-67  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्र स्थापनाओं  को

 faa  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted.

 att  दरिद्र  चौधरी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 इस  के  रंगदार  लोक-सभा
 1  1966/10  1887  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  March  1,  1966}

 Phalguna  10,  1887  (Saka).

 OE  et  a
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